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प्रस्तावना: 


इस समय हरएक व्यक्ति यह महसूस कर रहा दै ; उसे यह्‌ 
महसूस करना द्वी चाहिये कि डेढ़ सौ वर्ष के विदेशियों के 
स्थामित् ओर उपभोग के वाद अट्वारह लाख वर्गमील, पचास 
शहरों, २८०० कस्बों और ६३ लाख गावों का हिन्दुस्तान, हमें 
वापिस किया जा रहा है | ए० आर० पी० दारा सरकारी प्रयोग 
के लिये ली हुई जायदाद वापिस होने पर आप अपना घर 
वर्बाद ओर तहस नहस दशा में पाते हैं | हमारे सारे देश की 
इस वक्त यही हालत है। यही हालत ३६ करोड़ आबादी की 
है, जो अपने ही देश में अपने को वाहर का महसूस करती 
है; जिसे राष्ट्रीयवा-शून्य और नपुसंक बना दिया गयाहदै। 
आपको दो काम करने हैं; अंग्रेज़ी पढ़े लिखे देशभक्ति-शून्य उच्च 
वर्ग के कृत्रिम नेतृत्व को नष्ट करना है और उसके स्थान पर 
प्रामों से प्रादुभू त होने वाले एक नवीन देशभक्ति पूर्ण, सरल 
ओर साहसी नेठृत्न को लाना द्वै। कालेजों में उनकी शिक्षा 
का साध्यम, अदालतों में वहस मुवाहिसे की ज्वान और 
कॉन्सिलों में विषय उपस्थित करने की भापा, उनकी मातृ-भाषा 
हो होगी। प्रान्तीय-स्वतन्त्रता का यही अभिप्राय है कि- हरएक 
आ्रान्त एक जैसा और स्वावलम्बी होगा। हमारा लक्ष्य 'एक भाषा 
एक प्रान्त” द्दोना चाहिये। 


[४] 


अंग्रेजों ने हमारे देश का शासन भारतीगर राष्ट्रीयता के 
विंकास की दृष्टि से नहीं किया। यह हें अराष्ट्रीय बनाने की 
प्रक्रिया दी--यही उनका ध्येय था। उन्होंने देश को कब्जे में 
कया था, इम अव उसे वापस ले रहे छूँ। हमें प्रान्तों का 
पुनर्व्यवस्थापन एक जैसे तरवों के आधार पर इस दृष्टि से करना 
चाहिये कि उनमें देशीय नेतृत्व का विकास हो, खवदेशी संस्कृति 
का पोषण हो और भारतीय आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता का 
पुर्नर्निर्माण हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रान्तों का पुनवि- 
भाजन, भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिये। 

भारत में प्रान्तों के पुनविभाजन ने देश का ध्यान अपनी 
झोर खींचा है। विधान-निर्माणु-परिषद की बैठकों ने इसे महत्व 
प्रदान किया है। 

पिछले वर्षों में दक्षिण से यह पुकार होती रही है। भान्धों 
ने सब से पहले इस आन्दोलन को श्पना आदर्श बनाया था 
किन्तु उसे यह कहकर बदनाम किया गया कि यह दल्नित वर्ग 
का मिशन द्वे या पिछड़ी हुई क्रौम की तदरीफ़ दै। श्रव वद्ा- 
लियों ने इसे अपनाया दे और ये बन्नाल का विभाजन चाहते हैं | 
सिलद्ट और कछार की जनता बड़ी देर से अपनी कमिश्नरियों 
के पुनविभाग फ्रे लिये आन्दोलन कर रही दे। अम्बाला और 
रोहतक के पंज्ञावी यू० पी० के साथ जाना चाहते हैँ और मेरठ 
तथा शागरा कमिन्नरियों से मिलकर एक अलग दिल्ली प्रान्त 


बनाना चाहते हैँ। मद्दाराष्ट्र में भी, अन्त में एक नई अद्ध - 
 विकुमित राष्ट्रीय-चेतना उद्वद्ध हुई है । 


[ ४ ) 


यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती हैं कि शिकायत रखने वालों: 
में से नहीं किन्तु उत्तर भारतीय और कांगड़ी प्रदेश के एके 
विद्यार्थी ने इस आन्दोलन को अपनाया है, इस विषय को 
विस्तार से प्रतिपादित किया दै और इस सुधार की अनिवाये 
आइश्यकता पर वल दिया दे । मेंने इस पुस्तक के अंश पढ़े हैं 
इसमें सेखक के गम्भीर अध्ययन ओर हृढ़ विचारों की साक्षी 
स्पष्ट रूप से अद्टित द्ै। इसकी भाषा शुद्ध हिन्दी है। में चाहता 
था कि वह हिन्दुस्तानी होती । में इस पुस्तक की शिक्कारिश 
करता हूँ, केवल इसलिये नहीं कि यह एक सुसँसस्‍्क्रत युवक की 
कृति दै वल्कि इसे एक निष्पक्ष व्यक्ति ने लिखा है। यह बात 
हमारे देश की व्यापक जागृति को प्रदर्शित करती है और 
केविनेट मिशन के सदस्यों ने भी इसकी ओर इस रूप में संकेत 
किया था कि यह जाग्रति भारतवर्ष को स्वाधीनता के पथ पर 
अयश्य ले जाने वाली है। यह निश्चित है कि हम खराज्य लगे 
किन्तु हमें उसे सच्चे अ्र्थों में खराज्य बनाना है। इस कार्य को 
तरुण और उदीयमान लेखक ने सफलतापूबंक सम्पादित किया 


ह्वै। 
20 ४8 ॥। बी० पट्टासिसीतारमैया 
अंग्रजी से घ-१-७७ 


लिब 
दा शब्द 

आज हम स्वतन्त्रता के हार पर हैं। विधान परिपद्‌ इसकी 
पृत्र सूचना दै। इसलिये अनायास ही ४० करोड़ भारतवासियों 
का ध्यान देश की विभिन्न समस्याओं की ओर केन्द्रित दै-। उनके 
मन में स्वभावतः यह प्रश्न उठते हें:--विधान-परिपदू क्‍या है २ 
उसका ध्येय और मर्यादा क्या दे? स्व॒ततन्त्र भारत के शासन- 
विधान की रूपरेखा क्‍या होगी ९ उसका आशिक संगठन किन 
सिद्धान्तों पर होना चाहिये? वर्तमान प्रान्तों का पुनत्रिभाजन 
किस आधार पर हो ? विभिन्न भापाओं ओर जातियों की 
समस्या किस प्रकार सुलकाई जाय १ हिन्दू और मुसलमानों का 
चैमनस्प किस प्रकार दूर हो सकता दे १ रियामती प्रजा निरंकुश 
राजाओं की दासता से कैसे मुक्त हो सकेगी १ यदि अंप्रेजों ने 
भारत को मांग -स्व॒तन्त्रता को स्त्रीकार न किया तब हमारा 
क्या कतंव्य होगा ? प्रस्तुत पुस्तक में संक्षेप में इन सब प्रश्नों 
पर प्रकाश डाला गया दे | 


मै 


धम में भारतदप के प्रमुख राजनीतिज्ञ ओर विधान- 
वशेपज्ञ डा० पद्माभमिसीतारमंया को द्वादिक धन्यवाद देता हूँ, 
तन्‍्दीनि देश के अनेकानेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी पुस्तक के 
कुद् अंश सुने और उसकी प्रस्तावना लिख कर मुझे मोत्साहित 
डिया। डाक्टर साइदव पाकिस्तान व अन्य कुछ बातों पर मुझ 


[० 0] 
से सहमत न थे, फिर भी बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने मुझे अपने 
स्वृतन्त्र विचार व्यक्त करने को प्रेरित किया। क्र 
अपने विद्वान्‌ मित्र प्रो० हरिदृत्त जी वेदालद्लार का विशेषरूप 
से आभारी हूँ, जिनके सहयोग से ही में यह पुस्तक लिख सका हूँ। 
बहन सुशीला व उमा का स्नेहत्रश पुस्तक की शुद्ध प्रतिलिपि 
करने के लिये धन्यवाद देता हूँ। 
प्रान्तों ओर भाषा का हिस्सा लिखने में मुझे प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ श्री जयचन्द्र विद्यालह्वर कृत 'भारत भूमि और उसके 
निवासी” तथा पाकिस्तान का हिस्सा लिखने में चिठ्ान्‌ डाक्टर 
श्रस्वेडकर कृत पाकिस्तान और पार्टीशन आफ इन्डिया” से बहुत 
मदद मिली द्वै। जिसके लिये में उनका ऋृतत्ञ हूँ । 


देहरादून --रघुराज गुप्त 
१६-१-४७ | ॥ स्‍ 


स्वृतन्त्र भारत 


का 


शासन विधान 


पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय+-- 


विधान निर्माण परिपद्‌ 

स्व॒तन्त्र भारत के आदश शासन 
विधान की रूपरेखा 

स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय सेना 
प्रान्तों का पुन्विभाजन 

भारतत्रप की राष्ट्रीय भाषा 
रिबासतों की सत्ता 

पाकिस्तान का सवाल 

स्वतन्त्रता 


विधान निर्माण परिषद्‌ 


नौ दिसम्बर १६४६ ६० भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय 
तिथि रहेगी | इसी दिन भारतवपषे के प्रत्येक कोने से इस प्राचीन 
और महान्‌ राष्ट्र के चुने हुए जन-प्रतिनिधि, राष्ट्र-सेवक, ऋन्ति- 
कारी, प्रमुख राजनीतिज्ञ ओर लब्ध-प्रतिष्ठ चैधानिक पण्डित, देश 
की राजधानी दिल्ली में खतनन्‍्त्र-भारत का शासन-विधान बनाने 
के लिये प्रथम वार एकत्र हुए थे। आज भी यह विधान-परिषद्‌ 
तत्परता से भारतवर्ष के प्रमुख राजनीतिज्ञ विधान-विशेषज्ञ 
ओर निष्पक्ष नेता देशरत्न डा० राजेन्द्रमसाद की अध्यक्षता में 
इस महत्वपूर्ण कार्य को सम्गदित कर रही दै। 


वर्तमान समय में विधान-परिषदों का आयोजन सर्वप्रथम 
संयुक्त-राज्य अमेरिका में हुआ। अतएवं इसकी जन्म-भूमि 
अमेरिका ही सममझनी चाहिये। राजनीति के क्षेत्र में यह 
अमेरिका की विशेष देन है। लोकतन्त्र की विचार-धारा ने इसे 
जन्म दिया है। अमेरिकन-क्रान्ति इसका मूल दै। क्रान्ति के 
प्रारम्भिक काल में इसका स्थान प्रान्तीय सभाओं ने लिया, जिन्हें 
आवश्यकता पड़ने पर विधान निर्माण के लिये बुलाया जाता 
था। १७७६ ई० से १८८७ ई० तक वर्जानिया, दक्षिणी कैरोलो- 
निया आदि विभिन्न खतन्‍्त्र राज्यों के विधान इसी प्रकार बने । 
आधुनिक ढड्ढ पर प्रथम वार १८८७ ई० में अमेरिकन सद्ठ का 


[ १० | 
विधान बनाने के लिये एक विशेष विधान-परिपद्‌ बुलायी गई। 
इसके बाद योरप में इस पद्धति का प्रचार हुआ | फ्रान्स, वेलजि- 
यम, सिटजरलेण्ड, डेनमार्क के विधान, विधान-परिपदों द्वारा ही 
बनाये गये । १६१६ के महायुद्ध के पश्चात्‌ जमनी, आरस्ट्रिया, 
जैकोसलोबाकिया और रूस आदि अनेक देशों के विधानों का 
निर्माण भी इसी प्रणाली से हुआ। 


इस समय किसी देश का शासन-बत्रिधान वनाने के लिये 
विधान-परिपद ही आदर्श संस्था मानी जाती दै। राष्ट्रीय महा- 
सभा (काँप्रेस ) गत ६० वर्षों से भारत की खतन्त्रता के लिये 
अनवरत आन्दोलन कर रही दे । १६२० से विश्वचन्य महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व में हमारे देश ने खतन्त्रता के मार्ग पर तेजी से 
बढ़ना आरम्भ क्रिया। सब प्रथम महात्मा जी ने १६२२ में थह 
आवाज उठाई कि इस देश का शासन विधान भारतीय जनता 
द्वारा चुने गये प्रतिनिधि ही बनायें, हमारे देश का शासन विधान 
ब्रिटिश पालियामेन्ट हवारा नहीं चनाया जाना चाहिये। पं० जवाहर- 
लाल नेद्ररु ने विधान परिपद्‌ के विचार को अपने प्रभावशाली 
भाषणों व लेखों ठारा बढ़ा ज्ञोकप्रिय चनाया। राष्ट्रीय महासभा ने 
६३६ के फेजपुर अधिवेशन में विधान परिषद के सिद्धान्त को 
सोकत कया। तंवय स गाप्ठीय महा सभा के कशं थारों का मुख्य 
प्रदान यदी रहा दे कि इस देश का शासन विधान जनता द्वारा 
निदानित प्रतिनिधि ही चनाये। राष्ट्रीय महाप्तभा के प्रयत्नों 


शा हा बंद परिणाम दे कि ब्रिटिश सरकार को भारत को 


[ ११ ॥ | 
स्व॒तन्त्रता देने के लिये ल्ाचार होना पड़ा और ब्रिटिश मंत्रिर5 
मंडल-मिशन ने भावी शासन-विधान बनाने के लिये विधान 
परिषद्‌ की व्यवस्था की । वत्तमान विधान-परिषद्‌ उसी व्यवस्था 
के अनुसार चुनी गयी डै ॥ 


भारत के भावी शासन विधान के निर्माण का कार्य सुगम 
नहीं है । हमारे देश के दुर्भाग्य से और पराधीनता के अभिशाप 
से हमारे राजनैतिक जीबन में कुछ चुराइयां बद्धमूल हो गयी 
हूं। अपना शासन विधान बनाते हुए हम सहसा उनको अपनी 
दृष्टि से ओमल नहीं कर सकते । ब्रिटिश शासकों ने भारतवर्ष में 
अपने शासन को स्थिर रखने के लिये हिन्दू मुसलमानों के कुछ 
सामाजिक भेदों का लाभ उठाकर, राजनैतिकस्ेत्र में प्रथक निर्वा- 
घन द्वारा साम्प्रदायिकता के जिस विषदृक्ष का बीजारोपण किया 
था, आज वह पाकिस्तान के विशालरूप में स्वतन्त्रता के मार्ग में 
वाधक होकर-खड़ा दै । ब्रिटिश सता का दूसरा आधार प्रतिगामी 
राजा थे। इन राजाओं ट्वारा न केवल ब्रिटिश भारत की 
स्वतन्त्रता के मार्ग में बाधा डाली गयी अपितु भारतवर्ष के एक 
बड़े भाग को दोहरी गुलामी की जंजीरों से बुरी तरह -जकड़ 
दिया गया | जिधान-परिपद्‌ को पाकिस्तान ओऔर:*राजाओं की 
जटिल समसस्‍्याश्रों को हल करना द्वै। इसके अतिरिक्त नवीन 
भारत का निर्माण करते हुए प्रान्तों का पुर्नावभावषन भी 
आवश्यक है क्योंकि इस समय के प्रान्त, भाषा, हस्क्वत्ति, ३त्तिद्लस 
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|. १३% ॥ 
आर साम्प्रदायिक कट्ठुता बढ़ाने के लिये किये गये प्रयत्नों 
का ही परिणाम हूं। नवीन शासन विधान में भापा के आधार पर 
प्रान्तों का पुनविभाजन भी किया जाना चाहिये। विधान 
परिपद्‌ के सामने शासन-विधान के स्वरूप के सम्बन्ध में भी 
कुछ पेचीदा प्रश्न उपस्थित दै। 


विधान-परिषद्‌ के उद्देश्य ओर मर्यादा 


किन्तु उपयुक्त जटिल संमस्याओं की विवेचना करने से 
पहिले हमें विधान परिपद्‌ के उद्द श्य व मर्यादाओं को च्छी 
तरह समम लेना चाहिये। जब तक हम अपने शासन विधान 
का लद्द्य निर्धारित नहीं कर लेते तब्र तक हम विधान-निर्माण 
के मार्ग पर केसे अग्रसर हो सकते हूँ ? उस अवस्था में हमारा 
सारा प्रयत्न निरुद्त श्य होने से विफल होगा । इसी वात को दृष्टि 
में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ऊे प्रधान मन्त्री पं० जबादरल्ाल 
नेहरू ने विधान परिपद्‌ के सन्मुख उद्द श्य सम्बन्धी एक मह्ख- 
पूर्ण प्रस्ताव रखा द। इस प्रस्ताव के मुख्य अंश निम्न हेँ:-- 
१) भारतवप एक खतन्त्र सत्ता प्राप्त जनतन्त्र घोषित कर दिया 
जाय (+) खतन्त्र भारत का एक सद्ठ होगा जिसमें बतंमान 
ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें तथा अन्य हिस्से जो उसमें आना 
चाह सम्मिलित होंगे। (३) सद्ठ में सम्मिलित होने वाली 
स्वतन्त्र इकाइयों की सीमा विधान-परिपद्र छारा निश्चित होगी 





(२०) य इछाइयां संद्दीय विपयों को छोड़ बाकी सव शासनाधि- 
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कारों का उपयोग कर सकेगी (५) स्वतन्त्र भारत में राज्य को 
समस्त शक्ति व श्रधिकार जनता से प्राप्त होंगे। 


उद्द श्यों की घोषणा में भारत के भावी शासन विधान के 
मूलभूत सिद्धान्तों का संक्षिप्त उल्लेख है । इनमें सबसे महत्व- 
पूर्ण सिद्धान्त यह द्वै कि भारत का शासन जिधान लोकततन्त्र के 
आधार पर बनाया जायगा । अन्राहिम लिछून के प्रसिद्ध शब्दों 
में लोकतन्त्र ५ आशय द्वै “जनता का शासन, जनता हारा 
शासन और जनता के लिये शासन” | लोकतन्त्र में जनता हारा 
निर्धाचित प्रतिनिधि जनता के कल्याण के लिये ही शासन करते 
हैं। देश का प्रत्येक नागरिक तुल्य राजनेतिक अधिकार रखता 
है। और अपने मतदान के अधिकार से अपने देश के शासन 
सद्भालन में अप्रत्यक्ञ रूप सं हिस्सा लेता है। लोकतन्त्र मानवीय 
समानता के सिद्धान्त को लेकर चला हैं। इसमें अमीर ओर 
गरीब, पूंजीपति व मजदूर आदि आशिक वर्गों को ध्यान में 
न रखते हुए सव को एक समान राजनेतिक अधिकार दिये जाते 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह आदर्श स्थिति दै। सब लोगों 
के राजनैतिक अधिकार वरावर होने ही चाहियें। हमारे शासन 
विधान में भी इसी उदात्त लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए लोकतन्त्र 
भावी शासन विधान का एक मूल सिद्धान्त माना गया है, किन्तु 
अन्य देशों का लोकतन्त्र का इतिहास यह वतलाता है कि राज- 
नेतिक अधिकारों की समानता ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ 
अझाथिक समानता की जब तक व्यवस्था नहीं की जाती तब तक 


[हि] 

संध्या लोकतन्त्र स्थापित नहीं हो सकता। पूजीवादी देशों के 
उदाहरण ने यह दिखा दिया है कि वहां पर रोजनतिक अधिकारों 
की समानता द्वोते हुए भी सारी शक्ति कुछ मुद्ठीभर पूजीपतियों 
फे हाथ में चली जाती है; क्‍योंकि वह पू जीपति घन की शक्ति 
से अधिकांश जनता के बोट खरीद लेते हैं, उस समय जनतन्त्र 
निरा दिखावा रह जाता है। वास्तत्रिक सत्ता जनता के हाथ में 
न रह कर धनिरों के हाथ में आरा जाती है। उस समय पूँजी- 
पतियों को आश्थिक-शोपण करने का पूरा अवर मिलता दै। 
जो शासन त्रिघान जनता के कल्याण के लिये बनाया गया था 
वह पूजीपतियों की स्वार्थ-सिद्धि का साधन वन जाता दै | 

अतएव हमारे शासन विधान के उद्देश्यों में रपष्ट रूप से 
इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि स्वतन्त्र भारत में सब 
नागरिकों के आर्थिक अधिकार भी समान होंगे। ये अधिकार 
एक समाजवादी राज्य में ही सम्भव हो सकते हैं इसी लिये हमें 
यह घोषणा करन की भी आवश्यकता है कि नवभारत का शासन 
समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार होगा। उस राज्य में उत्पादन 
के सभी प्रमुच साथनों, अथधात्‌ बढ़े बढ़े उद्योग व्यवसाथ व 
दाग्खानों पर समाज का स्वामित्व होगा। 


के का जि ध् 
भारतीय विधान परिषद के अधिकार 
सामान्य रूप से विधान परिषद जनता द्वारा निव्राचित 
हान के कागगू पृण एवं सब सत्ता सम्पन्न समझी जाती दें। 
चइ बात हन देशों में पूर तार सें ज्ञागू होती है जो 
वतन्त्र हूँ अथवा जहाँ विधान-परियदें देश की 


[ £#५ ) 

सामूह्दिक-क्रान्ति का परिणाम होती हैँ । म्तरतवर्ष में 
दिधान परिपद्‌ के निर्माण का वहुत बड़ा श्र य राष्ट्रीय-मद्य सभा के 
स्वातन्त्रय-सद्कप को है । किन्तु पूर्णरूपेण बह देश के भीतर 
हुई किसी क्रान्ति का परिणाम नहीं अपितु व्रिटिश-मिशन द्वारा 
निर्धारित मियमों के अनुसार चुनी ग़ई दिधान-परिपद्‌ है। 
मन्त्रि.मण्डल ने साम्प्रदायिक विषयों के सम्बन्ध सें विधात़- 
परिषद्‌ पर कुद्भ प्रतिबन्ध लगाये हैँ। अपनी योजना में कुछ 
ऐसे मौलिक सिद्धान्तों का भी निर्देश किया दै जिनका पालन 
'करने को विधान-परिषट्‌ बाध्य दै। हमारे देश की विशेष परि- 
स्थितियों के कारण विधान परिपद्‌ पूर्णरूप से सच-सत्ता-सम्उन्न 
संस्था नहीं वन सकी किन्तु हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
विधान-प्रिपटू खयमेव यह खतन्‍्त्रता प्राप्त कर सब-सत्ता- 
सम्पन्न संस्था बन जायेगी। विधान परिषद्‌ के श्रध्यक्त डा० 
राजेन्द्रप््साद के निम्न शब्द इस “विषय सें ध्यान देने योग्य हैं: 

“मुझे यह व्िदित है कि इस विधान-परिषद्‌ पर जन्म से ही कुछ 
परिमितता लगी हुई है । हो सकता है कि अपने कार्य सम्बालन 
सें तथा कतिपय निर्णयों पर पहुचन में हम इस परिमितता को 
न भूल सके अथवा उनकी उपेक्षा न कर सके, लेकिन में जानता 
हैँ कि उस परिमितता के बावजूद विधान-परिपद्‌ एक स्शासक 
तथा आत्मनिर्णायक संस्था है और उसकी कार्यवाही में कोई 
चाद्य-सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वास्तव सें इस विधान- 
परिषद्‌ की यह ताकत है कि बद्द उस परिमितता को नष्ट करे 


[ १६ ] 


जोकि जन्म से इस पर लगी हुई द्वै। मुझे आशा है कि आप 
महानुभाव जो कि एक खतन्‍त्र भारत का विधान बनाने के लिये 
यहाँ एकत्रित हुए हूँ, इन चन्वनों को दूर करने में समथ दो 
सकेंगे और दुनियां के सामने एक ऐसा आदर्श विधान पेश कर 
सकेंगे जो कि इस महादेश में रहने वाली सच जातियों, धर्मों 
तथा वर्गों के लोगों को सन्तुष्ट कर सकेगा ओर प्रत्येक व्यक्ति 
को काये, विचार, विश्वास तथा धर्म की गारण्टी दे सकेगा। 
यह्‌ विधान प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचने का 
अवसर देने की गारण्टी देगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को यदद वचन 
देगा कि उसकी आजादी हर द्वालत में सुरक्षित रहेगी ।” 


स्व॒तन्त्र भारत के गादश शासन-विधान 
की रूपरेखा 


आज हमार वाष्ट्रीय नता स्वतन्त्र भारत का शासन- 
विधान बनाने में संलग्न हैं। इस विपय में सोचना तथा कुछ 
मुम्गत्र प्रस्तुत करना अप्राप्षज्ञिक न होगा । 
छोटे छोटे राज्यों का अब युग बीत चुका दे, उनकी 


ल्‍थ्थ 


निरथंकता योझमपीय णों से भली भाँति प्रकट दो चुकी है, 
जो कि छोटे छोटे राज्या का सपना लेते वालों की आँखें खोलने 
के लिये 


काफी दे। स्वतन्त्र और शक्तिशाली भागत के निर्माण 
के लिये दइप के विभिन्न प्रान्तों का एक सुच्द सद्ठः बनना 
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आवश्यक है। इसकी सब इकाइयाँ स्वेच्छा से सद्ठ की सदस्य 
बनेंगी। भारतीय प्रान्तों के अलावा अन्य राष्ट्र भी इसमें 
सम्मिलित हो सकेंगे। ओ प्रान्त उसमें रूम्मिलित न होना चाहें 
उन्हें अलग गहन का अधिकार मिलना चाहिये; इसके निश्चय 
का अधिकार वहाँ की जनता को होगा। यदि रियासतों की 
जनता रियासतों का अन्त करने का निश्चय करती है तो वे 
रियासतें भी स्वेच्छा से सदट्ठ में सम्मिल्ित हो सकेगी अथवा 
यदि वहाँ की जनता अलग रहना चाहे तो उसे अलग रहने की 
पूरी आज़ादी होगी। एक प्रान्त में भी यदि एक बड़े प्रदेश का 
बहुमत अलग होना चाहे तो उसे भी आत्म-निर्शय का अधिकार 
ह,गा बशर्ते वह सद्ठ की सीमाओं के बीच न हो। उदाहरणतः 
यदि बड्ढकल प्रान्त के पूर्वी अथवा पंजाब प्रान्त के पश्चिमी 
मुस्लिम चहुमत प्रदेश किसी कारण से सद्ठ में नहीं रहना चाहते 
तो उन्हें सह्द में रहने के लिये वित्रश नहीं किया जाना चाहिये 
यदि वे चाहें तो उन्हें अलग रहने का हक दै। 


भारतीय सह 
बतमान महायुद्ध ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि इस युग में 
किसी भी सफल सरकार के लिये शक्तिशाली केन्द्र की आवश्य- 
कता है | फिर भी भारतीय सद्ठ का यह आदर्श होना चाहिये 
कि उसका केन्द्रीय शासन प्रान्तों के समुचित सांस्कृतिक विकास 
ओर उन्नति में किसी प्रकार वाधक सिद्ध न हो और न उसकी 
विशेषताओं का हास करने वाले हो । इस सिद्धान्त को दृष्टि में 


त्वर 
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रखतें हुए निम्न व्रिपय सद्ध के ही आधीन होने चाहिये-- 
(१) विदेशी मामले (२) मुद्रा और साख (३) रक्षा (४ आन्त- 
रिक्त ओर बिदेशी व्यापार (४) यातायात (६) डाक, तार, 
टेलीफोन, रेडियो (७) लेन-देन और बीमा (८) व्यवसाय (६) 
श्रम-सम्पन्धी-कानून (१०) आर्थिक - आयोजन (११५ तोल और 
माप (१२) उपयुक्त विपयों के लिये धन-संग्रह का अधिकार । 
बाकी विपय प्रान्तों के अधिकार ज्षत्र में होने चाहियें। प्रान्त 
का कानून यदि सद्द के त्िपरीत हो तो उस दशा में सद्ठ का 
कानून ही सान्‍्य होगा । सद्ठ कोई ऐसा कानून न बना सकेगा 
जिसमें किसी प्रान्त को दूसरे प्रान्त के मुकावले में रियायत दी 
जाय। सद्ठ और प्रान्तों के कगड़ों का निपटारा सर्वोच्च न्याया- 
लय करेगा जिसका निर्णय सब को मान्य होगा । 


सह्ु-शासन 


राप्ट्रपति_ ओर सन्त्रि-परिपद्‌ सिलकर केन्द्रीय शासन का 
सपम्वालन करेंगे। 

राष्ट्रपति का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाक्रों द्वारा 
अप्रत्यक्ष तथा अग्रमान्य मत प्रणाली से ७॥ वर्ष के लिये होगा। 
सह का कोई नागरिक सलिप्तकी उम्र ३५ साल से ऊपर हो तथा 
जो कम से कम ५ साल तक सद्द-सभा का सदस्य रहा हो, 
शध्ट्रपति के चुनाव के लिये खड़ा दो सकेगा। 

(१) राष्टुपति फे शासन-सम्पन्धी अधिकार 
शासन के प्रझुत्न की देसियत से उसको सन्त्रि-परिपद्‌ के 
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कार्य-सस्पादून के नियसों को बनाने का अधिकार होगा» 
साधारणतः वह मन्त्रि-परिपद्‌ की राय के »चुसार कार्य करेगा 
लेकिन असाधारण परिस्थितियों में अथवा अशान्ति काल रे 
उसे स्वेच्छा से कार्य ऋरने का अधिकार होगा जब कि वह यह 
समझे कि उसका वह कार्य भारत के हित में आवश्यक है। 
दो चुनावों के अन्त/काल में शासन की समूची जिम्मेदारी उस 
पर होगी। (२) कानून-सम्बन्धी अधिकार--उसे केन्द्रीय घारा- 
सभा बुलाने, भद्ग करने अथवा स्थगित करने का अधिकार 
होगा। परिस्थिति-विशेष में वह धारा-सभा की अवधि को भी 
वढ़ा सकेगा । अशान्ति-काल में वह बिना धारा-सभा की 
स्वीकृति के भी कानून बना सकेगा, परन्तु उस कानून की अवधि 
एक वर्ष से अधिक न होगी प्रत्येक दशा में उस कानून के लिये 
कम से कम प्रधान-सन्त्री की स्पीकृति आवश्यक दोगी। (३) 
न्याय-सम्बन्धी सामलों में सका कुछ दखल न होगा | 

विशेष अवस्था में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने पर 
सह्ृद-सभा के 8 सदस्यों के अविश्वास-प्रस्ताव पर जिसकी पुष्टि 
जन-वहुमत ह्वारा हो, प्रधान को अवधि से पूषे भी हटाया 
जा सकेगा। 


पन्त्रि-परिषद्‌ 
इसके सदस्यों की संख्या ११ होगी। सह्-सभा में जिस 
दल का बहुमत होगा, राष्ट्रपति डसके नेता को सन्त्रि-परिपद्‌ 
बनाने को आसम्त्रित करेगा । प्रधान-मन्त्री अपने सहकारी 


[ २० ] 


मन्त्रियों की सूची राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित करेगा और 
साथ'मे उनके सिपुदे अलग अलग विभाग करेगा। सद्ठ के 
प्रत्येक विषय के लिये अलग अल्लग मन्त्री होंगे। मन्त्रि-परिपद्‌ 
की बेठके गुप्त रूप से होंगी, जिसमें राष्ट्रपति अथवा उसकी 
अनुपस्थिति में प्रधान-मन्त्री अध्यक्ष-पद ग्रहण करेगा। सब्र 
मन्‍्त्री ओर राष्ट्रपति मिलकर शासन-नीति निधारित करेंगे। 
राष्ट्रपति और मन्त्रि-परिपद की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सर- 
कारी आश्षायें राष्ट्रति और प्रधान-मन्त्री दोनों के हस्ताक्षरों से 
जारी होंगी। मन्त्रि-परिपद्‌ सद्ठ सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 
उसके प्रति अविश्वास,प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर उसे त्याग- 
पत्र दे देना होगा | ेल्‍ 
सघ-सभा 

यह राष्ट्रपति प्रधान-मन्त्री तथा संघ-सभा से मिल कर 
बनेगी । संघ-सभा के चार सी सदस्य होंगे । उसके सदस्यों के 
लिये ३० बंप से बड़ी उम्र होना तथा कमसे कमर पांच वर्ष 
क्रिसी प्रन्त-सभा का सदस्य होना आवश्यक होगा। ये सदस्य 
प्रान्तीय धारा सभाओं हारा आवादी के अनुसार अगप्रत्यज्ञ तथा 
सम्मिलित चुनाव प्रणाली द्वार ५ वष के लिये चुने जायेंगे। 
श्राज की भांति किसी धम) जाति या वर्ग विशेष के लिये कोई 
स्थान मुरक्षित न होंगे, चुनाव का मापदण्ड केवल योग्यता होगी । 
यदि एक समय भारतीय संघ की आबादी ४० करोड़ मानढी जाय 
ओर एक प्रान्न की आवादी चार करोड़, तो उसे २० प्रतिनिधि 
संघ-सभा में भेजने का अधिकार होगा । 


जि । 
(१) कानून सम्बन्धो अधिकाएं 


संघ-सभा को समस्त केन्द्रीय त्रिपयों पर कानून बनान का 
अधिकार होगा, वह अड्ुमानिद आय ज्यय (89028) के 
प्रत्येक हिस्ले पर अपना मत दे सकेंगे। कोई भी अध्ताव संघ- 
सभा के 9 सदस्यों से स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति और प्रधान- 
मंत्री के हस्ताक्षर हो जाने पर कानून बन सकेगा। 


(२) आलोचना-सम्बन्धी अधिकार 


सब सदस्यों को प्रश्नों, स्थगित प्रस्तावों तथा खुमावों द्वारा 
सन्त्रि-परिपद्‌ का ध्यान जनता की आवश्यकताओं की ओर 
आकपित करने का अधिकार होगा । 


(३) प्रतिबन्ध 


राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव की स्वीकृति अधिक से अधिक एक 
साल तक रोक सकता है यदि वह समझे कि यह सह्ठ के हित 
के लिये अत्यावश्यक दै। अशान्ति-काल में राष्ट्रपति विना सह- 
सभा की खीकृति से भी एक साल के लिये कानून वना सकता 


ह्वै। 

सह-सभा का केवल एक भवन होगा । अक्सर लोक- 
तंत्रीय राज्यों में कानून निर्माण के लिये दो भवन होते हैं। 
बस्तुतः निचले भवन को ही समस्त शक्ति व सत्ता प्राप्त होती है। 
ऊपर का भवन व्यवद्दार में निरर्थक ओर प्रतिगामी ही साबित 


हल 


हुआ है, इसलिये हमारी सम्मति में द्विसवन प्रणाली बोमिल, 
अनुपयोगी ओर अनावश्यक है। 


संघ न्यायालय 

प्रत्येक सद्द में एक ऐसा निष्पक्ष न्यायालय आवश्यक होता 
है जो प्रान्तीय व केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र का फेसला करे । हमारे 
सह का भी एक न्यायालय होना चाहिये। उसमें एक मुख्य 
न्यायाधीश और चार सहायक न्यायाधीश होंगे। जिनका चुनाव 
प्रान्तीय न्यायालय के सर्वोच्च प्रतिष्ठित न्यायाबीशों में से होगा । 
प्रान्तीय जिलों के न्यायाधीशों को उन्हें चुनने का अधिकार 
होगा। सद्द-न्यायालय के न्यायाघीशों की उम्र कम से कम ४५ 
वर्ष होगी ; साधारणतया वे ६५ वर्ष की अवस्था में अवकाश 
प्रदण करेंगे। 


संध-न्यायालय के अधिकार 
(१) मोलिक-केन्द्र और इकाइयों के कगढ़ों को निवटाना । 
(२) निवेदन सम्बन्धी--आन्तीय न्यायालयों के फेसले पर पुनर्चि- 
चार करना । (३) सलाह सम्बन्धी-राष्ट्रपति और मन्त्रि- 
परिषद्‌ को कानून के विषय में सलाह देना । 


० नॉकरि ] 
रानकीय नॉकरियां 
किसी भी राज्य के शासन सृन्न को चलाने में कर्मचारियों 
की एक पूरी सेना रखनी पड़ती द्वे। जनता की सेवा और सूचारु 


[ रहे |] 

शासन केलिये हमें ईमानदार और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता 
होती है । साधारणतः राजकसचारियों का पतन देश की 
सुब्यवस्था के लिये अत्याघक घातक है। नोकरशाही की 
बुराइ्यों, अत्याचार ओर रिश्वतखोरी से बचने के लिये हमें 
अपने शासन विधान में निम्न व्यवस्था करना लाभगप्रद होगा:-- 
(१) कानून की दृष्टि में एक राज-कर्सचारी ओर साधारण नाग- 
रिक्र समान होंगे । किसी भी राज»संचारी को अनुचित व्यवहार 
करने पर साधारण न्यायालय हारा सामान्य नागरिक से भी 
कठोर <रड दिया जायेगा। (२) सरकारी नौकरियों में ईमान- 
दार और सेवा-भाज्र से युक्त व्यक्ति ही लिये जाये; उसके लिये 
कर्मचारियों के चुनावमें योग्यता व ईमानदारी ही ऐकमान्न मापद्रड 
होगी; आज की भाँति किसी घसे, जाति या वर्ग विशेष के 
लिये नोकरियों में कोई स्थान सुरक्षित न होंगे। ३) कर्मचारियों 
की नियुक्ति के लिये एक संघ कमंचारी नियुक्ति विभाग तथा 
प्रत्येक प्रान्त में आन्तीय-कमचारी-नियुक्ति-विभाग” होगा । 
संघ-शासन में किसी विशेष प्रान्त का एकाधिकार न हो जाय 
इसलिये प्रत्येक प्रान्त के नागरिकों फो डनकी जनसंख्या 
के अनुसार नौकरियों में;लिया जायेगा। 


प्रान्तीय शासन 
हू के, ए रि है पु 
ज्षत्रप (गबनर ) ओर कार्यकारिणी-समिति प्रान्तीय-शासन 
फो चलायेंगे। ज्षत्नप तथा कार्यकारिणी समिति के चुनने व 
हटने का ढद्न संघ से सिलता जुलता ही होगा। राष्ट्रपति और 
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मन्त्रि-परिपद्‌ को जो अधिकार संघ शासन में प्राप्त हें वह त्क्षप 
ओर कार्यकारिणी समिति को प्रान्तीय शासन में प्राप्त होंगे। 
संघ के विपयों में इन्हें संघ की आज्ञा का पालन करना होगा। 


प्रान्त-सभा 
प्रान्तसभा प्रांत की व्यवस्थापिका सभा होगी । प्रत्येक एक लाख 
व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि होगा । समत्त्त प्रान्त प्रादेशिक 
निर्वाचन ज्षेत्रों में विभक्त होगा। प्रान्त के प्रत्येक वयस्क (स्त्री 
पुरुष दोनों ) को मत देने का अधिकार होगा। प्रान्तीय चुनातर 
प्रत्यक्ष और सम्मिलित चुनात्र प्रणाली से होंगे । चुनाव में खड़े 
होने के लिये २५ वर्ष से ऊपर की आयु अनिवार्य होगी | 
प्रान्तीय धारा सभा को संघीय दिपयों को छोड़ प्रत्येक विषय 
पर कानून वनाने का अधिकार होगा । 


स्थानीय शासन 


स्थानीय खशासन में हमें प्राचीन उपयोगी भारतीय परम्प- 
राश्रों को अश्नुस्य बनाये रखने का प्रयत्त करना चाहिये। सैकड़ों 
वर्षों तक प्रवल विदेशी आक्रमणों अर काल के क्र र आधातों 
से भी हमारी स्थानीय ग्रान्य-संस्थार्ये नष्ट नहीं हुई थीं। ब्रिटिश 
शासन के प्रारम्भिक काल त्तक ये भ्राम्य-संस्थार्य बनी रहीं किन्तु 


अंग्रड़ी अदालतों और सरकारी अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षप 
से अच ये संस्थारय मृत-प्राय दो गई हैं। इनमें जीवन-सब्थार की 
आवश्यकता है। प्रान्तीय कॉम्रेसी सरकारें विविध कानूनों दारा 


[ रैे४ ] 
इनके पुनरुज्लीचस का सराहनीय कार्य फर रही हैं। इन प्रयत्नों 
के और,अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता दवै। खतन्‍्त्र भारत 
में हम अंग्रेज़ों ढारा बनाये गये कृत्रिम और आलसी जमींदार- 
बर्ग को तथा उनके द्वारा स्थापित निरंकुश ओर अनुत्तरदायी 
नोकरशाही को नष्ट करके, नये सिरे से म्राम-पत्चायतों की स्थापना 
करनी चाहिये ताकि देश के शासन में अधिक से अधिक भारतीय 


भाग ले सके । ओर इस देश में सच्चे लोकतन्त्र का आदश, पूरा 
हो संके। 


मम ला मल 2 
नागस्कि अधिकार; . | :+.४ 
, - आज्षकल »के शासन मेंस्नागरिक स्व॒तन्त्रता/क्रा अश्न दिनापर 
दिन जटिल होता.-जा रहा दे। .:कईध्देशों में।क़ो राष्ट्रीयताःके 
नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बलि दी जा चुकी है। कुछ ऐसे 
की देश हैं जिनके शोसन विधानों में नागरिक अधिकारो' का 
बड़ा मनमोहक वैणन' किया गया है परन्तु वहां के शासनतन्त्र 
में न्‍्यगरिक स्वतन्त्रता नाम की वस्तु हढे नहीं मिलती । 
सवतन्त्र मारत के शासन विधान में; सिद्धान्तत: और च्यवहारतः 
प्रत्यक्ष नागरिक को विचारे व धम की पूरी ओज्ञादी होनी चाहिये । 
प्रत्येक नागरिक को उचित सीमा में सम्पत्ति रखने व भोगने का 
अधिकार' ५दान किया जाना चाहिये। उसे अपने विचारो' को 
व्यक्त करने तथा उनका प्रचोरं करने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिये क्‍योंकि व्यक्ति की स्वतेन्त्रता ही वास्तव में राप्र की 
'सतंन्तमी की प्रधांण हित . लटक 


बढ 


८ 
राज्य के कर्तव्य 

शासन सूत्र चलाने के अतिरिक्त भी आज के युग में राज्य 
संस्था के फुछ महत्वपृण और अनिवाय कर्तव्य हैं। आधुनिक 
समय में एक अच्छा राज्य, व्यक्ति का सेवक, सहायक; रक्षक, 
शित्क और साथी सभी कुछ है। अमल में आदश राज्य संस्था 
का ध्येय हो व्यक्ति का विकास करना है। अच्छे राज्य की यह 
ज़िम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की बाह्य आक्रमण से रक्षा 
की समुचित व्यवस्था करे, उनके भरण पोपण के लिये उन्हें काय 
प्रदान करे, उनके स्वास्थ्य क लिये चिकित्सा का प्रबन्ध करे) 
आकस्मिक ब्िपत्ति पड़ने पर उन्हें समुचित सहायता प्रदान 
करे यही एक ऋच्छी सरकार को कतंव्य दै। 


हमारे शासन विधान में स्पष्ट उल्लेख होगा “राज्य अपने 
नागरिकों को शिक्षा, रोजी, चिकित्सा व आकरिमक संकट में 
सहायता की गारन्टी देता दे ।7 


सुरक्षा ओर राष्ट्रीय सेना 


विज्ञान की अत्यधिक उन्नति होने के बावजूद मानव; नेतिक 
श््स्रे 2 ् ७ ० 
ट्ि से अभीश्रत्यन्त पिछड़ा हुआ है। विज्ञान द्वारा विभिन्न याष्टों में 
हयोग के स्थान पर सम्देद्द का विकास अधिक हुआ है । एक 
का दूसर पड़ीसी राष्ट्र से सदा आक्रमण का भय ज्ञगा रहता 


| 


5 


) 


5 


7 | 


»१ 


ऊुष्य 


रा 
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है। संसार के सभ्य कहलाने वाले राष्ट्र अपना अतुल घन और श्रम, 
समय और ज्ञान परस्पर विनाश के साधन जुटाने में व्यय कर 
रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब तक संसार के राष्ट्र इस रक्षपात की 
निरर्थकता को नहीं असुभव करते; तब तक स्वतन्त्र भारत के 
लिये भी; कमजोर देशो' को दवाने व दूसरे प्राणियो' को सताने 
के लिये नहीं, वल्कि ऋूर आततायियो' के आक्रमण से अपनी 
रक्षा के लिये एक राष्ट्रीय जल, थल और हवाई सेना का निर्माण 
आवश्यक होगा। 


अब तक भाग्तीय सेना का ध्येय सिफ अंग्रेजी हकूमत को 
कायम रखना था | इसी लिये अंग्रेजों ने लड़ाका ()४०४4)) 
व सैर लड़ाका (|९०॥-॥॥४7:9।) जातियों के एक नये सिद्धान्त 
का आविष्कार किया जिसके अनुसार राष्ट्रीय वर्गों को 
गैर लड़ाका; और राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों को 
लड़ाका घोषित किया गया। ऐसे प्रान्तों श्रौर ऐश्ली जातियों का 
सेना में बहुमत रखा गया जिनका कि राष्ट्रीयता के कुचलने में 
आसानी से प्रयोग क्रिया जा सके। प्रान्त। जाति और बर्ग 
(7770 ४8९6, ("०7॥70॥77:५४ & (855) के आधार पर सेना 
का संगठन किया गया; ताकि स्वदेशी सेना में कहीं से भी ऐक्य 
और राष्ट्रीयय की भावना विकसित न हो सके, और उनमें से 
किसी इकाई के विद्रोह करने पर उन्हें आसानी से आपस में 
लड़ाया जा सके । इस प्रकार अंप्रेज्ञी शासन में भारत के आध्धिक 
शोपण द्वारा अजित सम्पत्ति स गरीब हिन्दुस्तानी को रुपये का 


[ र८ा ॥ 

'लॉभ दिखाकर साम्राव्य की रक्षा के लिये: इस-भाढ़े छी-सेना 
((९८:०शाधा३ 8779) का निर्माण हुआ है। स्वतंत्र म्रारत से 
यह सब घुराइयां बदाश्त न्ह्दींकीःना/सकतीं.).. हमें नये सिरे से 
भारतीय नेत्त्व.से द्ा्ट्र7हितेपी सिद्धान्तों' के:आधार पर-स्वतंद 
भारतीय” सेमी (आजादः हिन्द फ़ोजों की'निर्माश-करना होगी। 
प्रत्येक भारतीय उस सेना का सैनिक होगा। उन सैनिकों 'की' 
राज़भक्ति. ४० करोड़ भारतीय नागरिकों के प्रति होगी; आज की 
भांति किसी सात समुद्र पार बेंठे वादशाह के प्रति नहीं। . हमारी 
सेना में, संघ्र -में -सस्मिल्वित प्रत्येक .प्रान्त, जाति और वर्ग के 
व्यक्ति शामिल होंगे, और उनकी सम्मिलित सेना (व ०ण॥ 
87600 95) होंगी. जिससे सारी सेना में पूर्ण ऐक्य 
स्थापित हो सके, श्रोर इस प्रकार भारतव॒र्प एक शक्तिशाली, 

संयुक्तराष्ट्र के रूप में दुनियां में अ्रपनी हस्ती कायम रख सके | . 


हक 
.. शआाजे अंप्रज- भारतवप की रक्षा के नाम पर राष्ट्रीय आय का 
५० फी सदी सेता८ पर व्यय कर रहे हूँ ।.इस सेनाःमें बढ़े रे 
अफ़सर प्रायः “अंग्रेज हैँ, और देश को. दरिद्र बनाकर जो धन 
संचित'किया जाता दे; उससे उन्हें ऊंची ऊंची तनख्वाहें व भत्ते 
दिये जाते हैं। ऐसी सेनायें देश के लिये व्रिनाशकारी हैं। अतः 
खतन्त्र भारत के विधान में- स्च्ट उल्लेख होना चाहिये कि 
सेमिक शित्ता ग्रहण करना संघ के अत्येक नागरिक का अनिवार्य 
कुसव्य होगा + इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि 
हमें बहुत बड़ी तादाद में स्थिर सेना (58तीग्र्ठ 57779) 


हि 
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न. रखनी पड़ेगी.। और इस प्रकार हम बहुत कम खर्चे: से देरें 
हैं लक 

को रक्षा कर सकेगे। कुछ भी हो देश की रक्षा के लिये ए 

शक्तिशाली-सेना अनिवाय है क्योंकि सेना की कमजोरी राष्टों 


पंतंन का एक बड़ा भारी कारण दै। 


कं 


प्रान्तों का पुनविभाजन 


अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ के अध्यक्ष डा० 
पट्टाभिसीतारमैया का कहना दै कि विधान निमर्मात्री सभा के 
सन्मुख पहिला प्रस्ताव यह उपस्थित किया जाना चाहिये कि 
वह भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक परम्१रा को ध्यान में रखते 
हुए प्रान्तों का पुंनरनिर्माण करने और उनकी सीमाओं का निर्णय 
करने के लिये एक सीमा-समिति बैठाये | इस प्रस्ताव की रूप- 
रेखा पर विचार करने के लिये विधान-परिपद्‌ का अधिवेशन 
प्रोरम्भ होनें से एक दिन पहिले भाषानुसार प्रान्त बनाने के 
समथंकों की एक सभा काँग्रेस के प्रधान मन्त्री श्री शह्डुररवदेव 
ने बुलाई थी। वस्तुतः खतनन्‍्त्र भारत को सुदृद ओर शक्तिशाली 
बनाने के लिये उपयु क्त आधार पर सद्ब की इकाइयों का निर्माण 
अनिवार्य है। 


भारत की खतन्‍्त्रता को निकट लाने वाली एक मात्र संस्था 

७ डे ह#॥. न्‍ 
कॉँप्रस भी स्वीकार करती है कि भापानुसार प्रान्तों की रचना 
फी जाय। १६२० के बाद काँम्रस का सद्गठन भी इसी आधार 
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पर किया गया है। १६४६ की निर्वाचन घोपणा में काँग्रेस ने 
पुनः इस उद्द श्य को दोहराया है । 


ध्गजकल सरकारी प्रान्तों का बंटवारा सबंधा अस्ा- 
भात्रिक तथा साम्प्रदायिक कट्ठुता को बढ़ाने वाला दे ॥ वह 
उनके प्राकृतिक जातिकृत अद्भ विभागों को सूचित नहीं करता। 
उसके आधार पर हम खतन्त्र भारत के आदश्श सद्ठ का सद्भठन 
नहीं कर सकते। भोगोलिक परिस्थितियों का भी प्रान्तों के 
विभाजन में स्थान है परन्तु फिर भी किसी देश के जीवन व 
इतिहास पर प्राकृतिक परिस्थिति से बढ़कर उसमें रहने वाली 
जातियों का प्रभात पड़ता है । जातियों की पहिचान 
बहुत कुछ उनकी भाषाओं से होती दे इसलिये हमें भाषा के 
आधार पर प्रान्तों का निर्माण करना चाहिये । 
भारतवर्ष के कई परम्परागत प्रान्त या अद्ग हैं, जो उसके 
ले इतिहास की, जातीय-जीबन की, इकाइयों को प्रकट 
ते हूँ ओर भविष्य में भी करेंगे, जो उसके समूचे इतिहास 
की कशमकश का पर्णिम हद; जिनमें से प्रत्येक का पिछले 
इतिदाल में प्रायः एक बने रहने का ऋकात दे, जो भारत के 
जीवन में केन्द्रापमुख्ी (एसापफापष्टत ) प्रवृत्ति जागने पर 
अलग खअलग गराष्ट्र बन जाते थे श्र केन्द्रामिमनुखी ((१९८७७१०९६७)) 
लि प्रवल् होन पर एक भारतराष्ट्र के अद्ग बन जाते रहे हैं । 
सच झट तो भारत में एकता आर बिबिधता दोनों हैँ ; उसकी 
एकता कई सद्दोदर जातियों की सद्दात्मक्त एकता दै। भारत 


शा 


व 


हा 
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की विभिन्न जातियों को खाभाविक और परम्परागत भूमियाँ 
निम्न दैं:--(१ अन्‍्तर्वेद (२) राजस्थान (३) महाकोशल ४) 
बिहार (५) नेपाल ; यह पांचों प्रान्त हिन्दी भाषा खण्ड में 
स्थित हैं. (६) भूटान ७) आसासम (८) तज्ञाल (६) उड़ीसा 
(१०) आन्ध्र या तेलब्जण (११) तामिलनाडु (१२' केरल (१३) 
कर्नाटक्क १४ सद्दाराष्ट्र (१४) शुजरात (१६) सिन्‍्ध (१७) 
वलोचिस्तान (१८ अफगानिस्तान (१६) कश्मीर (२० पंजाब। 
उपयु क्त प्रान्तों की सीमायें इस प्रकार हेंः--(१ अन्तर्वेद-- 
कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक का इलाका अन्‍न्तर्वेद है; इसमें कुमाऊं, 
गढ़वाल ओर कनोर भी सम्मिलित हैं। (२) राजस्थान - राज- 
पूृताना और मालवा राजस्थान के अन्तगंत हैं । (३) मद्मकोशल- 
बुन्देलखण्ड, वघेलखएड ओर छत्तीसगढ़ का प्रदेश रहाक्रोशल 
कहलाता है। (४) विहार- प्रयाग के पूरव से राजमहल ओर 
रक्‍्सौल से रांची तक बिहार फैला हुआ है; माड्खण्ड के पूर्था 
अंश भी इसी के भाग हैं। (५) नेपाल- आधुनिक नेपाल के 
अतिरिक्त सिकिम भी नेपाल का अंश है। (६) भूटान -- आधु- 
लनिक भूटान ओर उसके पूरव का आसासोत्तर प्रदेश भूटान में 
है । (७) आसाम ज्यों का त्यों रहेगा केबल उसके सिलहट और 
सिलचर के जिले बड्डाल में मिल जायेंगे। (८) वड्ञाल आधु. 
निक बद्चाल के अतिरिक्त सिलहट ओर सिलचर के जिले भी 
इसमें शामिल होंगे, किन्त इसका सिदनापुर का जिला डड़ीसा 
को मिलेगा ; उसमें छोटा नागपुर के सिंपभूम ऊिले का दलभूम 
अंश और भरिया-पनवाद अंश के सिदाय सप्तद्ा सानभृप्त 
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जिला, सनन्‍्थाल परगने का पूर्वी अंश ओर पूर्णियां जिले का 

नदी से पूरव का हिस्सा इसी में सम्मिलित होंगे। (६) 
उड्रीसा--आधुनिक डड़ीसा विभाग के अतिरिक्त छोटा नागपुर 
थिभाग के सिंघम जिले का बड़ा अंश, मिदनापुर जिले का 
कुछ भाग, रायपुर जिले का कुछ अंश और वहाँ से उड़ीसा 
विभाग तक की रियासतें, गंजाम जिला, विज़गापट्टम की जयपुर 
एजन्सी और वस्तर का उत्तर.पूर्वी अंश इसमें सम्मिलित.है.। 
(१०) आन्ध्र या तेलब्नण -महाराष्ट्र के पृ-दक्षिण तेलगू मापा 
का समूचा क्षेत्र जिसमें विजगापट्टम से ज़िल्तूर, कड़प5, अनन्त- 
पुर और कुरनूल तक मद्रास डित्रीजन के सब ज़िले, तथा 
अओग्द्रायाद, परभणि, नानदे्‌र, भीर, उस्मानाबाद, रायचूर, 
लिट्नसुगूर जिलों तथा बिदर, गुलबर्गा के पश्चिमी बढ़े जिलों को 
छोड़कर समूची हैदराबाद रियासत जिसमें ८५ लाख तेलगू भाषी 
हैं और वस्तर का दक्तिणी अंश आन्ध्र के अन्तर्गत दहै। (११) 
तामिलनाडु--चित्तुर से दक्षिण में पूर्आा तट पर तामिलनाडु 
अवस्थित है। १२) केरल - पश्चिमी तट पर मद्गलार से कन्या- 
कुमारी तक केरल का प्रदेश है। "१३, कर्नाटक- मदह्दराष्ट्र के 
दक्षिण में बीजापुर, वेलगांव, धारवाड़, उत्तर व्‌ दक्षिण कनाढा, 
कोडगू . नीजलगिरी, बद्धारी, रायचुर और उस्मानाबाद- जिके 
समूची मैसूर ग्यासत, गुलवर्गा और बिदर जिलों का मुद्य 
पश्चिमी दिस्सा, श्रनन्तपुर जिले का मदगसिर, सेलम जिले की 
कृप्णाणिरी, कोयम्बदूर जिले का कोल्लेगाल तथा शोलापुर जिले 
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ऋष्णागिरी, कोयम्वदूर जिले का कोलेगाल तथा शोलापुर 


की हु 


का शोलापुर ताल्लुका कर्नाटक के अन्न हैं। (१४) महाराष्ट्र- 
दक्षिण भारत का उत्तर-पश्चिमी भाग महाराष्ट्र है; यह दमन 
से योआ तक विस्तृत है ; वराड़, खानदेश, उसके पूरब वर्धा, 
नागपुर, भाण्डारा ओर चांदा जिले तथा वस्तर का प्रमुख अंश 
महाराष्ट्र में आते हैं। (१४) गुजरात--कच्छ, कार्ठियाबाड़, 
बड़ौदा, अहमदाबाद, वरौच, खेड़ा, ओर सूरत गुजरात के 
पध्यन्तर्गत हैं। (१६) सिन्ध - आधुनिक सिन्ध के अतिरिक्त 
वलोचिस्तान की लासचेला ओर कलात की अधितल्यका तथा 
सिवि जिला असल में सिन्ध के अड्ज हैं। (९७) बलोचिस्तान-- 
दिंगोल नदी से पश्चिम का प्रदेश असल वलोचिस्तान है । (१८) 
अफगानिस्तान--दर्रा बोलान के उत्तर ब्रिटिश वलोचिस्तान के 
क्वेटा-पिशीन, लोरालाई और कोच जिले ; सरकारी पश्चोत्तर 
सीमाग्रान्त के बजीरिस्तान, कुरंम, अफ़रीदी, तीराह, मुहमन्द, 
दाजौर, खात, बुनेर, युसक्रजई इलाकों से मिलकर भारतीय 
अफगानिस्तान बनेगा जिसकी मसाषा पश्तो है। (१८) कश्मी र-- 
५श्चिमोत्तर प्रान्त क चितगाल, कोहिस्तान, दरद देश ओर कष्ट- 
वार कश्मोर के ही अड्ड हें। (१६) पंजाव--जेहलम ओर सिन्ध 

वीच का पहाड़ी हज़ारा जिला, पेशावर, कोहाट, वन्न ओर 
डेगइस्माइलखां ऐतिहासिक हाप्ट से पंजाब क जिले हूं; कृप्णु- 
गड्ा और जेहलम के मध्य का प्रदेश पुत्चब, रियासी, राजारी 
भिम्बर, जम्मू , कठुआ, बधाट स्टेट, सिरमोर, मण्डी, सुकेत 
आर क्यू“ठल भी पंजाब के अन्तर्गत हैं ।* 





“इस विपय के प्रामाणिक और विपद विवेचन के लिये देखिये 
श्री जयचन्द्र दिघालइ्ाार कृत “भारत भूमि और उसके निदासी” | 


[ रे४ )] 


भाषा, इतिहास और संस्कृति के आधार पर प्रान्तों का 
वैज्ञानिक पुर्विभाजन करना इतना सुगम नहीं है जैसा कि 
दीखता है | इसको व्यवद्यारिक स्वरूप देने में कई कठिनाइयां 
हूं। सबसे पहले तो हम यह मान लेते हूँ कि रियासतों की सक्ता 
समाप्त हो चुकी दे और दूसरे यह कि विद्यमान प्रान्तों के नेता 
इस/प्रकार के बेज्ञानिक पुनर्विभाजन को एक दम स्वीकार कर॑ 
लेंगे। जबकि व्यवहार में ऐसी कल्पना करना नितांत भ्रम 
होगा | अ्रतः इस समस्या के दो! ही हल दूँ, (१) थोटी रियासतों 
को तुरन्त भाषानुसार प्रान्तों से मिल्रा दिया जाय, परन्तु जब 
तक वड़ी रियासत्तों का लोप नहीं होता तचर तक उन्हें न छेड़ा 
जाय । (२) हमारे शासन बिधान में वर्तमान प्रान्तों के सीमा 
परिवतेन के लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो प्रान्त 
चैज्ञानिक आधार पर अपनी सीमार्ये वनाना चाहते हों वे दूसरे 
प्रान्तों जिनका कि उनकी सीमा से सम्बन्ध दे, मिल कर इसका 
आपस में निर्णय करले। शुरु में शायद कम ही प्रान्त इस बात 
के लिये रज़ामंद होंगे परंतु फिर भी यह आशा निराधार नहीं 
कि शनेः शनेः राष्ट्रीय-शिक्षा और राजनैतिक चेतना छारा जनता 
में यद भावना जागृत होगी जबकि वह इस परिवर्तन को सहर्प 
खीकार कर सकेगी। 

राज-काज ओर शिक्षा की भाषा 

प्रान्तों के पुर्विभाजन की भांति राष्ट्रभापा और लिपि का 

प्रश्न भी विचाग्णीय दे। पिछले डेड़ सौ वर्षों से अंग्रेजों की 


[ 3५ । 

शुलामी करने के साथ साथ हम अंग्रजी भापा की भी गुलामी 
करते आये हैं। १२न्तु परतन्त्रता को छोड़ने के साथ साथ हमें. 
अंग्रेजी भाषा की दासता से मी मुक्त होता होगा तभी हम 
स्व॒तन्त्र भागत का पूर्ण विकास करने में समर्थ हो सकेंगे। उस 
समय हमें भारतवर्ष की मुख्य भाषा को ही राष्ट्र भाषा के 
सिंहासन एर बिठाना होगा। स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र बच्चे 
उसी के द्वारा शिक्षा प्रहण करेंगे। हमारे राजकीय कार्यों में उसी 
का व्यवहार होगा। 


(जिन जल्ोगों के सन में सारतवर्ष के अनेक्य का विचार घरं 
कर गया है वह उसकी भाषाओं की बहुतायत की प्रायः दु्दाई 
देते हूँ; दूसरी तरफ बड़े जतन से सिद्ध किया जाता द्वै कि उसकी 
एक राष्ट्रभाषा है, ओर उसके पक्षपाती यहाँ तक सपना लेते हैं 
कि किसी दिन सब भाषाओं का वही स्थान लेगी ।! 


भारतीय भाषाओं के प्रामारिशक विद्वान ज्याज प्रियर्सन के 
अमुसार भारतत्र्प में १७६ भाषायें ओर ४५४ वोलियां हैं, 
जिनमें से ११३ किरात (तिब्बत बर्मी परिवार को) हैं। किरात 
आर आग्नय (8५५१४९०) भाण बोलने छालों की संख्या १०० 
पीछे ३ हूँ उनमें से भी नागा पहाड़ियों में २६ नागा भाषायें हैं 
जिनमें से प्रत्येक के ओसत बोलने वाले ११५०० हैं। सच 
मिलाकर नागा भाषियों की कुल आवादी दिल्ली शहर की आधी है। 

(हिन्दी अधवा हिन्दुस्तानी को लोग कुछ समय से भारत 
की राष्ट्र भापा के रूप में पहचानने लगे हैं। दह भारतवर्ष के 


[ ३६ ] 

मुख्य ओर केन्द्रीय कम से कम चार प्रान्तों (अन्तर्वेद, विद्यार, 
राजस्थान, महाकोशल) की व्यावहारिक प्रान्तीय भाषा दै। 
अन्य प्रान्तों में भी वह सुगमता से समझी जाती दै। इसके 
बोलनेवालों की संख्या करीब १५॥ करोड़ दे । इतनी बड़ी संख्या 
या इससे अधिक संख्या संसार में दो ही एक ओर किसी भाषा 
बोलने वालों की होगी | इनमें स एक अंगरेज़ी है जो एक शक्ति 
शाली साम्राज्य की भाषा है, और उसके बोलने वालों की संख्या 
पिछले दो सौ सालों में द्वी इतनी बढ़ी है। दूसरी तरफ बिना 
किसी राजकीय सहारे के दलित दरिद्र दाल जाति की भाषा 
होते हुए भी आज हिन्दी के बोलने वाले १५॥ करोड़ दूँ, क्या 
यह भारतीय जाति की गहरी प्रसुप्त आन्तरिक-एकता का जज्ज्वज्न 
प्रमाण नहीं है १ और क्या यह हमारे पुरखों की शताब्दियों 
तक भारतवर्ष को एक राष्ट्र बनाने की चेतन-चेष्टाओं का फल 
नदीं है ९! 


हिन्दी भाषा जितनी व्यापक दै, नागरी लिपि उससे कहीं 
अधिक व्यापक दहे। उसे हिन्दी के श्रतिरिक्त मराठी, पर्मतिया, 
संस्कृत तथा कभी कभी पंजाबी और सिन्धी भी बरतती हें । 
गुरुमुखी, गुजराती और बहुला लिपियों की नागरी से गहरी 
समानता दे । इसके अतिरिक्त भारतीय वर्णमाला नागरी लिपि 
से भी अधिक व्यापक दै; उसकी एकता एक अपवाद को छोड़- 
ऋर समुचे भारत की लिपि सम्बन्धी एकता छो सूचित करती दे । 
बरणंमाला ही तरह भारतीय परिभाषाओं की एकता भी अत्यन्त 


[ २७ ] 


व्यापक दै। विज्ञान का प्रचार होने के लिये, गम्भीर विचारों 
को प्रकट करने के लिये पारिभाषिक शब्द जहाँ तक ठेठ वोत्चचाल 
भाषाओं के हो सके उतना उत्तम किन्तु ऊंची परिभाषायें समूचे 
भारत के लिये संस्कृत की ही सुविधाजनक होंगी ।* 


भाषा के सम्बन्ध में यह वात ध्यान रखने योग्य है कि 
समूचे भारत की एक सद्भात्मक एकता द्वै; उसके स्वाभाविक 
प्रान्त हैं, उनकी स्वाभाविक ओर खतन्त्रे भाषाये हैं। इसलिये 
हमारी सम्मति में भारतीय सट्ठडः की भाषा हिन्दी को बनाया 
जा सकता है, जो समस्त भारत की मुख्य भाषा दवै। प्रान्तों 
में प्रान्तीय भाषाओं का व्यवहार सब्बंधा उचित है। शिक्षण 
संस्थाओं में प्रान्तीय भाषाओं, राष्ट्र. भाषा तथा विदेशी 
भाषाओं की शिक्षा का प्रवन्ध भी आवश्यक दै। समस्त सर- 
कारी कार्यों में प्रान्तीय ओर राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग साथ साथ 
किया जा सकता है । 


स्व॒तन्त्र भारत मं रियासतों की सत्ता 


विधान परिपद के आगे रियासतों का भी एक बड़ा जटिल 
प्रश्न है । अच तक रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन 
का स्तम्भ बना रखा था। ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रद्डाया में निरंकुश 
राजाओं को अपनी प्रजा के साथ मनमानी करने का अधिकार 











* भारतभूमि और उसके निवासी । 
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मिला हुआ था। ब्रिटिश सत्ता समाप्ते होने पर इन रियासतों 
का क्‍या होगा १ क्‍या ये रियासते अपनी खतन्‍्त्र सत्ता को 
खो देंगीया बनाये रखेंगी ? राजाओं का यह दावा है कि उसकी 
सत्ता खतन्‍्त्र हो रहनी चाहिये। दूसरी ओर यदि हम वहां की 
प्रजा का त्रिचार करते हूँ: तो हमें यद्द मानना पड़ेगा कि वर्तमान 
राजा प्रजा के लिये घातक ही सिद्ध हो रहे हैं। उनसे प्रजा 
का कल्याण होने के स्थान पर प्रैजा के दुःख दारिय्य की दी बृद्धि 
हुई है। प्रजा के राजनैतिक, सॉँस्कृतिक व आर्थिक हितों को 
निदेयतापूर्वक कुचला गया है। रियासत्ती-प्रजा इस स्थिति 
को असह्य सममती दै किन्तु राजाओं को बिलकुल ही 
समाप्त कर दिया जाय अथवा इस समस्या का कोई और हल दे 


भारतवर्ष में छोटी बड़ी ४०० से अधिक रियासतें हैं. और 
इनकी जन-संख्या १० करोड़ है। समस्त भारत की २५% जनता 
इनमें निधाल करती है। भाषा, संस्कृति, जाति, धर्स व रहन- 
सहन प्रत्यक दृष्टि से रियासतें शेप भारत के समान हैं। इनमें 
चबसने साली जनता तथा ब्रिटिश भारत की जनता के समान 
डित आर मदलत्वाकत्षायें हं। दोनों ही ने भारतीय खतन्‍्त्रता 
को समीप लाने में अपना पूर्ण योग दिया दै। आजकल रिया- 
सतों के नागरिकों को दुहरी गुज्ञामी करनी ५ड़ रही है। वहाँ 
सामन्तशाद्ी एकतन्त्र तथा निरंकुश दुश्शासन का बोलबाला दे, 
राजनेनिक दृष्टि से वद्द बहुत पिछड़ी हुई ६ं। जब इम भारतीय 
खतन्त्रता की बात करते हूँ तो उसमें गियासती जनता की 
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स्वतन्त्रता सम्मिलित होती दहै। रियासती जनता के लिये उस 
खतन्त्रता का प्रथ ब्रिटिश प्रभाव के साथ साथ शनुत्तरदायी 
देशी राजाओं के हाथ से भी उनकी मुक्ति दै। देश की आनन्‍्त- 
रिक्र शक्ति, एकता और उलद्नात के लिये यह आवश्यक द्वै कि वे 
भारतीय सह की इकाइ्याँ हों। प्रत्येक दशा में यह अनिवाये 
है कि छोटी रियासतों को संस्कृति और भाषपानुसार विभिन्न 
प्रान्तों में सिल्ला दिया जाय और उनके शासकों को कुछ वारपिक 
भत्ता देकर छुट्टी दी जाय। बड़ी रियासतें १०-१२ से अधिक 
न वर्चेगी। उन रियासत्ों के शासकों को इक्ललेण्ड की भाँति 
केवल वैधानिक प्रधान (नाम-मात्र का राजा ) मानने के अलावा 
अन्य कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। सा£भौम 
सत्ता जनता में ही होनी चाहिये तथा रियासतों »ी शासन 
प्रणाली शेष भारत की भाँति जन-प्रतिनिध्यात्मक तथा जनता के 
प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये। रियासतें भी सहद्ठ की दूसरी 
इकाइयों कीं भाँति खशासन व स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकेंगी । 


भारतीय विधान परिषद्‌ ने एक सममोता समिति रियासती 
रासाहं के प्रतिनिधियों से वात करने के लिये नियुक्त की है । 
जो यह निश्चय करेगी कि किस प्रकार विधान-परिपद्‌ सें 
रियासतों के प्रतिनिधि लिये जांय | विधान-परिपद्‌ की समिति 
का यह कतंव्य है कि वह परिषद्‌ में रियासती जनता के वालिग 
मताधिकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही लेना स्वीकार 
फर्र। राजाओं की भी दृरदशिता इसी में-है कि वे प्रजा को 
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सावभांम सत्ता को स्वीकार करलें। फिर भी यदि वे इसके 
लिये रजामन्द नहीं हों तो हमें विशेष चित्तिन्त होने की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि उनके बिना भी स्वतन्त्र भारत का 
+थान बन सकता है। मंत्रिमण्डल योजनानुसार भी भारतीय 
विधान बनते के बाद त्रिटिश सारतीय सा्व मोम सत्ता और 
संरक्षण स्वतः समाप्त हो जायेंगे। भौर तब प्रजा राजाओं से 
स्वयं निबट लेगी। इस प्रकार प्रजा अपने अधिकार भी आसानी 
से प्राप्त कर खेगी। क्रिसी भी दशा में स्वतन्त्र भारत के संघ की 


सीमा में मध्यकालीन एकत्तन्त्र शासन नहीं सहन किया 
जा सकता । | 


पाकिस्तान का सवाल 


पहिले यह बताया जा चुका दै कि साम्प्रदायिकता की 
समस्या हमारी खतन्तता के मार्ग में किस प्रकार बाधक बनी 
हुश्द्े। इस समय विधान-परिपद्‌ के आगे भी सत्र से बड़ी 
अड्यन इसी सवाल से पेंदा हुई हे। मुसलमानों की सब से 
चड़ी संस्था सुललिस-लीग पाकिस्तान पर अड्डी हुई है। त्रिटिश- 
मिशन के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये पहले लीग इस 
आशा से सेयार दो गई थी कि प्रिटिश-योजना में पाकिस्तान 
का मूल तत्व विधान-परियद्‌ के विभिन्न प्रान्तों की शुटबन्दी 
ढाग इसे प्रदान किया गया दे । किन्तु काँप्रस ने मुललिम लीग 
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की उपयु क्त माँग खीकार न की । वे त्रिटिशमंत्रिमण्डल के प्रस्तावों 
का अर्थ मुसलिम-लीग से बिलकुल भिन्न लगाते रहे | इस. पर- 
मुसलिस-लीग ने विधान-परिषद्‌ के वहिष्कार का निश्चय किया | 
ब्रिटिश सरकार ने दोनों दलों के प्रमुख नेताओं को लण्दन बुला- 
कर इस मामले में समभोता कराना चाहा ताकि विधान परिपदू 
की कायवाही निर्विध्न रूप से चल सके, किन्तु ऐसा कोई सम- 
मोता न हो सका | ब्रिटिश सरकार ने मुसलिम-लीग हारा की 
गई प्रस्तावों की व्याख्या को सही माना । इसका परिणाम वह 
हुआ कि मुसलिम-लीग अभी तक इस विधान-परिषद्‌ में कोई 
भाग नहीं ले रही दै । जब तक वह इसका वहिष्कार करती है 
विधान-परिपद्‌ की सफलता अनिश्चित है। 


वस्तुतः पाकिस्तान की समस्या का हल हुए विना देश का 
कोई विधान नहीं चल सकता, देश की आज़ादी हासिल नहीं 
की जा सकती । कोई नया विधान बनाने से पहले हमें पाक्षि- 
तान की समस्या का हल करना होगा। यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि हिन्दृ-मुसल्मानों में पहले से मौजूद परस्पर घणा, 
अविश्वास ओर भेदों को अड्गरेजों की 'फूट डालो और शासन 
करो की नीति! ने खूब वदढ्राया। पिछली सदी के अन्त से ही 
प्रिटिश-अधिकारी मुसलमानों को अपनी “लाइली वीदी” बनाने 
लगे। १६०७ में एक उच्च ब्रिटिश रधिकारी के आदेश पर 
मुसलमानों का एक प्रतिनिधि-सण्डल लॉ मिण्टो से मिला। 
उसने मुसलमानों के लिए प्रथक निर्वाचन की माँग की । उनकी 
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यह माँग मटपट मान ली गई क्योंकि इस प्रकार अह्वरेज-शासक 
राष्ट्रीय-महासभा ( काँग्रेस ) के बढ़ते हुए प्रभाव को क्षीण करना 
चाहते थे। इसी समय मुसलिम-लीग की स्थापना हुई और 
हमारे देश में ब्रिटिश अ्रधिकारियों की छत्रछाया में साम्प्रदा- 
यिकता का विप-वृक्त पनपने लगा | ज्यों ज्यों काँग्रेस खतन्त्रता के 
पथ पर श्रप्रसर होती गई त्यों लों हिन्दू-मुसलिम-चेमनस्य 
बढ़ता गया । १६२० के सत्याग्रह-आन्दोलन में हिन्दु-मुसलमान 
कन्घे से कन्धा भिड़ाकर ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकारों के 
लिए लड़े थे। १६३० के स्वातन्त्रय -आन्दोलन में मुसलमान ओर 
हिन्दुओं का पुराना सौहाद्र नहीं रहा था ओर वे काँप्रे स-आन्दो- 
लन से बहुत कुद्ड उदास थे । १६३६ तक यह स्थिति पैदा हो गई 
कि वे काँग्रेस के उप्र विरोधी वन गये और काँम्रस मन्त्रि-मण्डलों 
के पद-त्याग पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिए सारे देश में 
मुसलिम-लीग द्वारा “योमेनजात' ( मुक्ति-दिवस ) मनाया गया। 
इस सम्बन्ध में यह विचित्र वात दै कि भारतवर्ष में राजनैतिक 
चेतना के साथ साथ साम्प्रदायिकता श्रर्थात दो राष्ट्र की 
भावना का विकास हुआ दे। 'राजनेतिक-चेतना” काँग्रेस के 
टांग, चलिदान और सद्र्ष का परिणाम है। जब कि दो राष्ट्र 
को भावना मुसलिम-लीग के श्रचार और ब्रिटिश फूटनीति की 
उपज है। 


बीज 5 छ् 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि अद्ञरेजी नीति ने हिन्दू-मसुसलिम 
भनस्य को वढ़ाया दे, किन्तु पिछले बीस वर्षों में इसके बढ़ने 


[ ४३ )] 

का एक बड़ा भारी मनोब्रेज्ञानिक कारण द्वैे। गलत या सही, 
मुसलमानों के दिलों में यह भावना बद्धमूल की गई है कि खराज्य 
स्थापित होने पर केन्द्रीय सरकार में हिन्दुओं का बहुमत होगा, 
अतः हिन्दू भारतवर्ष के शासक होंगे । यह खराज्य हिन्दू राज्य दी 
होगा। उसमें मुसलमानों हा धर्म, संसक्तति और सभ्यता सदैव 
बड़े खतरे में रहेंगे। वे अद्गरेजों की गुलामी से छूटकर हिन्दुओं 
की दासता के पाश में जकड़ जायेंगे। इस दासता से मुक्त होने 
के लिए एकमात्र उपाय मुसलिम-बहुल प्रान्तों में खतन्त्र मुसलिम 
राज्य स्थांपित करना दहै। इन खतनन्‍्त्र राज्यों को वे पाकिस्तान 
का नाम देते हैं । 


पाकिस्तान की सससस्‍्या पर विचार करते हुए हम प्रायः 
डपयु क्त मनोबेज्ञानिक पहलू की उपेत्षा करते हूं। पाकिस्तान 
का सृल थ्राधार यही मनोवैज्ञानिक भावना है । यह भादना अब 
मुसलमानों सें बहम का रूप धारण कर चुकी है। काँग्रेस ने 
उनके इस दइहस को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किये | मुसल- 
सानों को अधिक से अधिक राजनेतिक रियायतें प्रदान कीं 
लेकिन उसका यह सारा प्रयत्त वेकार स्वदित हुआ क्योंकि 
पाकिस्तान एक झल्पसंख्यकों की राजनेतिझ समस्या न होकर 
दास्तव में एक मनोवे ज्ञानिक समस्या है अतः उसका हल मनो- 
वैज्ञानिक दद् से ही किया जाना चाहिये। 


रे 


इस समय मुसलमानों में अलग राष्ट्र होने की म्ायना तथा 
न्दु-भीति! पािस्तान की माँग का मुख्य ती हुई है। 
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आप मुसलमानों को कितनी भी सुविधायें दे वे किसी हालत में 
: पॉकिस्तान के विना हिन्दुओं के साथ रहने को तैयार नहीं हैं । 
जब दिन्दू पाकिस्तान का विरोध करते हैं उस समय मुसलमानों 
फो यह विश्वास हो जाता द्वै कि पाकिस्तान वास्तव में हमारे 
लिए लाभग्रद दे क्‍योंकि हिन्दू उसका विरोध कर रहे हैं। इस 
समय मुसलमानों को युक्तियों ढारा वह विश्वास दिलाना कठिन 
धै कि पाकिस्तान अन्ततोगत्वा उनके लिए हानिकारक और 
श्रात्मघातक सिद्ध होग।। राष्ट्रीय दिन्दू नेताओं की ओर से, 
पाकिस्तान की स्थापना में मुसलमानों को होने वाली हानियों का 
विस्तार से श्रतितादन किया जाता द्वै किन्तु वह युक्तियाँ बहरे 
कानों पर पड़ती हूँ क्‍योंकि ये मुसलमानों के चहम का इलाज 
नहीं दे। 


एक पुरानी कद्दावत द्वै कि वहम की दबाई लुकमान के भी 
पास नहीं! दे। हमारे देश के लुकमान पिछले तीस वर्षों 
से मुसलमानों के इस बहम का इलाज कर रहे दें किन्तु सब 
तरह रियायतें ओर सुविधायें देकर भी वे इस मर्ज का इलाज 
करने में सफल नहीं हुए। यद्द कहना अत्युक्ति न होगी कि इस 
बदम का इलाज करते हुए कई बार मुसलमानों की श्रनुचित 
मांगे भी हिन्दुओं को स्वीकार करनी पड़ी हूँ, उन्हें धारासभाओं 
ओर सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या के अनुपात से 
अधिक स्थान दिये गये इं । उनकी भाषा जवर्दस्ती बहुसंख्या 
को पढ़नों थड्ढी दै। उनकछो यह सब रियायतें हिन्द द्वितों की 
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थोड़ी बहुत बलि देकर ही दी गई हैं। मुसलमानों को संल्तुप 
करने की इस नीत्ति का यह्‌ परिशास हुआ दे कि उनकी सांें 
सुरसा के मुख की भांति निरन्तर बढ़ती गई और उन्हें सन्तुप् 
रखने के लिये हमें देश के शासन विधान में भी ऐसे परि4तेन 
करने पड़े जिन्हें काँप्रेस सामान्य अवस्था में कभी स्थोकार न 
करती फिर भी काँग्रेस उन्हें सम्तुष्ट करने में सबंथा असफल 
रही | संसार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सब्त्र केन्द्रीय 
सरकार को शक्तिशाली बनाया जाता दे किन्तु काँप्र स ने मुसलिम 
लीग को अपने साथ लेने के लिए केन्द्र के कम से कम अधिकार 
खीकार किये | किन्तु फिर भी मुसलिम-लीग काँग्रेस को विधान- 
परिपद्‌ में सहयोग नहीं दे रही दे क्‍योंकि मुसलमान अपने 
को अलग राष्ट्र समभने के नाते एक खतनन्‍त्र मुसलमान राज्य 
स्थापित करना चाहते हैं और अभी तक उनके दिलों से हिन्द 
राज्य का भय दूर नहीं हुआ है। इस भावना और भय को दूर 
फरने का वास्तविक उपाय तो यह दे कि हम मुसलमानों के 
सद्भाव, प्रेस, सौद्दाद्र ओर विश्वास को प्रप्त कर सके । वर्तमान 
अवस्था में हम मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने के लिए विल- 
कुल उल्टे उपायों का अवल्म्बन कर रहे हैं। वे जिस चीज को 
प्यार करते हैं हम उससे घृणा; मुसलमान जिस चीज़ को 
लाभदायक समभते हैं हम उसी को उनके लिए हानिकर बता 
रहे हैं ्‌ इससे उनके सन्देह और बढ़ रहे हैं। इन सन्देहों को 
दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि यदि देश का कल्याण 
हो, तो पाकिस्तान की माँय को खीकार कर लिया ज्ञाय। यदी 
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मुसलमानों के सदयोग, सोहादई ओर विश्वास प्राप्त करने का 
उपाय है | 


यदि मुसलमानों को पाकिस्तान में घाटा दे और वे सममाने 

पर भी उस घाटे को उठाने को तैयार हैं. तो हमें उनको यह 
धाटा उठाने देना चाहिये। यदि हम उन्हें बलपूर्वक इसके लिये 
शोकेंगे तो वे हमारे शत्र ही बनेंगे सहयोगी नहीं। किन्तु यदि 
दम उनकी माँय को स्वीकार करते हैं तो यह सम्भव द्वै कि 
इमारे आपसी सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहें ओर जब वे पाकिस्तान 
में दवानि क्रा अनुभव करें तो बाद में हमारे साथ मिल जाँय। 
तंमान समय में उनकी माँग का विरोध करके हम सदा के लिये 
पन सम्बन्धों को अधिकाधिक चेमनस्थपृर्ण बना रहे हैं। अतः 
तंमान स्थिति में णरिस्तान की समस्या का इसके सिवाय कोई 
हदा नहीं कि मुसलमानों को इस माँग को खुछमखुला स्वीकार 


हा 


छर लिया जाय। 


श्र 


ः 


पादकी को सम्भ"त: यह एक ऋन्तिकारी इल प्रतीत होगा 
डिन्तु लेखर की सम्मति में यही साम्मदायिक समस्या के इल 
ऊन्सात्र उपाय है। पराकरतान का समर्थन करत हुए 
दम दो शाट्टों के सिद्धान्त को स्वीकार करना 'ड़ता दे। कुछ 
लाना छा वालव में यद जानकर आाइवरय होगा कि द्विन्द महासभा 


पर 


के भूतपृत्त अध्यक्ष श्री घिनायक् दामोदर सावरकर ओर मुसलिम- 
लीग के सर्चेंसर्या मोडस्मद अली लित्ला दो राष्ट्र के सिद्धान्त पर 


कमतद। ये कल इस विषय पर एक मत ही नहीं वल्कि 
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हिन्दू मुसलमानों के प्रथक राष्ट्र होने पर जोर देते हैं । इसके 
बिपरोत काँप्रेसी नेता सदा से यह कहते आये हैं कि हिन्दू 
मुसलमान एक राष्ट्र हैं। मुसलमान भी अपने को १६३७ तक 
हिन्दुस्तानी राष्ट्र की एक अल्प संख्या समभते रहे । इसके 
बाद उनमें प्रथक राष्ट्रीयता की प्ररुप्त भावना जागृत हो उठी 
जो आज पाकिस्तान के रूप में प्रकट हो रही है। यही कारण 
है कि अधिक से अधिक रियायतें जो एक्र अल्प संख्या को 
आसानी से सन्तष्ट कर सकती हैं वे एक राष्ट्र को बिना एण 
खतन्‍त्रता के सन्तुष्ट नहीं कर सकती. चाहे उस खतन्त्रता में 
उस राष्ट्र को कष्ट दी हो । 


कोई पूछ सकता दै कि उस राष्ट्रीयता की कया पहचान है ९ 
'राष्ट्रीया एक सामाजिक अनुभूति है, ऐक्य की सामूहिक 
भावना है, जो कि उसके वशीभूत व्यक्तियों में भाईचारे का 
अनुभव कराती है। यह चेतना की वह अनुभूति है जो इस 
भावना से मुक्त लोगों को आपस में मिलाती है, तथा तुल्य 
भावना से रहित व्यक्तियों को उनसे अलग करती द्वै। यह वह 
इच्छा है जो किसी दूसरे वर्ग को अपना समझाने से रो+ती है| 
यही राष्ट्रीय भावना का सार दहै। इस व्याख्या को मुसलमानों 
पर लागू कीजिये। क्‍या यह सत्य नहीं कि मुसलसान एक अलग 
वर्ग है ९ क्‍या यह सत्य नहीं कि उनमें 'एक अलग राष्ड की 
चेतना दै ९ क्‍या यह सत्य नहीं कि उनडी यह प्रचल्न इच्द्रा दै 
दि वह अपने ही वर्ग को अपना समसझें, हिन्दू दर्ग को नहीं? 
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अगर इसका उत्तर हां! सें है, तो हमें मुसलमानों को एक राष्ट्र 
मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। हिन्दू-मुसलमानों को 
एक राष्ट्र सिद्ध करने के लिए हिन्दुओं को यह दिखाना होगा 
कि विभिन्नता व प्रथकता के तस्खों के वावजूद भी हिन्द, च 
मुसलमानों में एकता के तरत्र अधिक हैं, जो हिन्द भर मुसल 
मानों में एक दूसरे वर्ग को अपना सममने की भावना पदा 
करते हूं। हिन्द, जो मुसलमानों को प्रथक राष्ट्र मानने से इनकार 
करते हैं, कुछ उन सामाजिक बातों पर जोर देते हैं, नो कि 
हिन्द, और मुसलमानों में एक हें। सब से पहले कहा जाता दे 
कि सारे भारतवर्ष के दिन्द,-मुसलमान एक ही जाति (२७०६) 
के बशज हैं। वस्तुतः यह सत्य है कि एक मद्रासी मुसलमान में 
ए+ पंजाबी मुसलमान की अपेक्षा एक मद्रासी ब्राह्मण से कहीं 
अधिक जातीय ( ६०ं६। ) एकता है | द सरे, हिन्द ओर 
मुसलमानों की भाषा सम्बन्धी एकता पर जोर दिया जाता दे । 
यह कहा जाता दे कि मुसलमानों को अपनी कोई एक राष्ट्र 
भाषा नहीं ६, जो उन्हें एक अलग भापा वर्ग में रख सके। 
पंजाब में हिन्द >मुसलमान दोनों पंजाबी, सिन्ध में दोनों 
सिन्‍्धी, इद्जाल में दोनों वड्ाली, गुजरात में दोनों गुजराती, 
मद्दाराप्ट्र में दोनों मराठी, तामिलनाडु में दोनों तामिल, आन्ध्र 
में दोनों तेहयू , केरल में दोनों मलयालम और विद्दार में 
दोनों विद्री भाषा बोलते हूँ। तीसरे इस वात पर जोर दिया 
जाता दे कि भारतवर्ष बह भूमि है, जिस १२ दिन्द ओर मुसल- 
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मान दोनों सदियों से साथ साथ रहे हैं। यह न अकेले हिन्दुओं 
की भूमि द्वै और न केवल मुसलमानों की । इन बातों के अलावा 
कुछ सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के बहुत/से रीति-रिवाज़ों 
की एकता की ओर ध्यान दिलाया जाता दै | 


निस्सन्देह उपयु क्त सब बातें सही हैं। परन्तु क्या इन से 
बातों ने, हिन्दू ओर मुसलमानों में परस्पर एक दूसरे को 
निकटतर अनुभव करने की इच्छा पेदा की है? ऐतिहासिक अनुभवों 
से यह सिद्ध हो चुका है कि एक जाति ( ६७०९८ ), एक भाषा, 
एक रिहाइश ( प90/:9/ ) जनता को एक राष्ट्र में ढालनें के 
लिए काफी नहीं हैं। रेनाँ ने बड़ी प्रामाणिकता से दश्शाया है 
कि जाति (२३८९० ) के आधार पर राष्ट्रों की पहिचान करना 
सम्भव दै। वस्तुतः संसार में कोई शुद्ध जाति नहीं है | दूसरे 
नाहीं भाषा एक राष्ट्र बनाने के लिये आवश्यक है। अमेरिका 
प्योर इद्ललेण्ड एक भाषा भाषी होते हुए भी अलग अलग राष्ट्र 
हैं। इसके विपरीत स्विटक्रलेंए्ड जो कई हिस्सों की सहमति 
से बना है, चार भाषा-भाषी होते हुए भी एक राष्ट्र है। मनुष्य 
में भाषा से भी बढ़ी चीज द्वै-- 'एकता की इच्छाः--यह्‌ इच्छा 
ही बहुभाषा-भाषी देश होते हुए भी स्विटजरलैंप्ड को एक 
राष्ट्र बनाये हुए है। तीसरे, नाहीं यह ज़रूरी दे कि एक देश में 
रहने दाले व्यक्ति एक ही राष्ट्र हों। एक देश में रहते हुए भी 
दे कई राष्ट्र हो सकते हैं। 


यह पताने दे: बाद, कि केदल जाति, भाषा और भूमि ही 
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एक राष्ट्र बनाने के लिये काफी नहीं, यह बताना जरुरी दे कि 
आखिर राष्ट्र क्या दे ? किसी राष्ट्र के बनाने में कौन सा सब 
से मह्त्रपूर्ण तरव काम करता दै ९ प्रख्यात फ्रेंच लेखक रेनाँ 
के शब्दों में, “एक राष्ट एक जीवित आत्मा है, एक आध्यात्मिक 
सिद्धान्त दै। दो चीजे जो वस्तुतः एक ही हैं, इस 'आत्मा को, 
इसआध्यात्मिक सिद्धान्त को बनाती हैं। पहली द्वे--पृ्व॑जों की 
समान स्मृतियाँ; दूसरी द्वै-वास्तविक रज़ामन्दी, एक साथ 
रहने की अभिलापा, पूर्वजों की देन को सुरक्षित व संयुक्त रखने 
की इच्छा ।”? 


“जैसे मनुष्य एकाएंक नहीं वनता उसी भांति राष्ट्र भी 
अतीत के प्रयत्नों, बलिदानों और विश्वासों से बनता है । बीर- 
पूजा स्वाभाविक ही द्वे, क्‍योंकि हम अपने पूर्वजों की ही उपज 
हं। वीरतापूर्ण श्रतीत, महान पुरुष, यश, वह सामाजिक पृ'जी 
६ूं, जिससे राष्ट्रीय भावना की नींव पड़ती दै। अ्रतीत की 
समान उज्जवल स्मृतियां, बतमान में सम्मिलित इच्छा, एक साथ 
मिलकर मद्दान्‌ कार्यों का किया जाना, बह अनिवाय शर्तें हैं, जो 

एक राष्ट्र को बनाती हूँ। जिस हद तक हमने उसके लिये 
यलिदान किये हैँ, तकलीफे उठाई हूँ, उतना ही हम उसे प्यार करते 
-हैं। हम प्यार करते हैं. उन बलिदानों को जो हमने किये हैँ; उन 

तकलीफों कोजो इमने सही हें | हम प्यार करते हैं, उस भवन को 
जिसे हमने बनाया दे, ओर जिसे हम भावी संतति के :लिये 


[ ज्ज््े रे 


विरासत में छोड़ेंगे। दुःख और सुख की समान स्मृ्तियाँ हमें 
एक्र करती हैं।” 


हिन्दू और मुसलमानों सें क्या कोई ऐसी समान ऐतिद्वासिक 
स्तृतियां हैं, जिन पर हिन्द और मुसलमान समानरूप से शोक 
या हु कर सकें ९ इतिहास में हिन्दू पृथ्वीराज, प्रताप, शिवाजी 
गुरुगोविन्द्सिह ओर बन्दा बेरागी को पूजते हँ--जो इस देश 
के सम्मान और स्वतन्त्रता के लिये मुसलमानों के विरुद्ध लड़े 
थे। मुसलमान बिनकासिम, महमुदगज्ञनवी और मुहम्मद गोरी जैसे 
आक्रमणकारियों ओर अलाउद्दीन और झोर॑गज़ेव जैसे शासकों . 
को अपना राष्टीय नेता समभते हैं, जिन्होंने हिन्दुओं को 
दबाया था। धार्मिक क्षेत्र में हिन्द राम, कृष्ण झोर गौतम, 
को, मुसलमान हजरत मुहम्मद, अली, उसमान, उमर ओर 
अबु बकर को अपना आराध्यदेव मानते हैं | हिन्दुओं 
की प्रेरणा का श्रोत यदि रामायण. और महाभारत है 
तो मुसलमानों का कुरान और हदीस। राजनेतिक क्षेत्र में: 
यदि महात्मा गाँधी हिन्दुओं के एकमान्न प्रतिनिधि हैँ तो मुसल-- 
मानों के मिस्टर जिन्ना | 

उपयु छ 'विवेचना से स्पष्ट है कि हिन्दू मुसलमानों को 
अलग फरनेवाली भावनायें उन्हें आपस में मिलाने वाली 
भावनाओं की तुलना में अधिक शक्षिशाली हैं। परन्तु दावजूद 
इसके भी एक राष्ट्र के निर्माण में पिस्मरण (7078९(#०॥॥९५७) 
का बड़ा सहत्व हैं। यदि हिन्दू ओर मुसलमान अपने अतीत की 


[ श्र ॥ 

चंहफड्ठतापू स्मृतियां सूल जायें जिनकी याद आपस में घृणा पैदा 
करती है; और वतमान में उनमे साथ रहने की इच्छा हो 
तो भारत का भविष्य बिलकुल बदल सकता है आऊ के दो राष्ट्र 
तब एक राष्ट्र वन सकते हैं.। किन्तु दुःख है कि वे अपने अतोत 
को न भल्तेंगे । उनका अतीत उनके -घमम में व्याप्त है अतः 
उनसे अपने धर्म के त्याग की आशा जिसे वह प्राण से प्यारा. 
समभते हैं, कमसे कम अभी नहीं की जा सकती ।* 

यहां यह बता देना आवश्यक है कि एकमात्र अलग राष्ट्र 
होने से ही एक अलग राज्य का निमोण नहीं क्रिया जासकता 
राष्ट्रीयाया को एक ऐसी भूमि ढू'ढनी होगी, जहां वह बस सके । 
क्या भारतवप में ऐसे प्रदेश हूँ जहां मुस्लिम राष्ट्रीयता रह 
सके १ क्या मुस्लिम जाति के पास ऐसे एकतत्वीय (7ि०॥02९- 
76009) प्रदेश हैं, जिन्हें वह अपना कह सके ? यदि हैं, 
तो उनकी कया सीमायें ६ १ 

मुस्लिम-लीग शआज मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर चतमान 
सीमाप्रान्त, पंजाब, सिन्ध ओर बंगाल को पाकिस्तान में सम्मिलित ' 
फरने की मांग कर रही है। किन्तु यदि चतमान प्रान्तों की 
सीमाओं से पाकिस्तान घनाया जाय तो वसस्‍्तुतः इससे दो राप्ट्रों 
के साथ २ रहने से उत्पन्न दोप दूर नहीं किये जा सकते | उन्हें 
दूर करने के लिये पाकिस्तान की सीमाओं का पुनर्निधारण 
आवश्यक है। मुस्लिम वहुल प्रान्तों में रहने वाले हि हेन्दुओं के. 


रे ् जडढरी हू कह ० 
. “पाकिस्तान या पाशशन-अम्बेहककर पार्टीशन-अम्वेडकर 


[ श४ ॥' 
पूर्वी पाकिस्तान में--( १) बड्माल व आलाम के कुछ जिलों' 
में मुसलमानों का आधिक्य है; छुछ् में हिन्दुओं का। (२) 
हिन्दू और मुसलिम जिले एक दूसरे के बीच में स्थित नहीं हैं, 
वरन्‌ वे अलंग अलग प्रदेश बनाते हैं। (३) बद्माल व आसाम 
के मुसलिमं-बहुल आबादी के जिले आपस में मिले हुए हैं । 


इस प्रकार पंजाब से १५ ज़िले, वह्ञाल से ११ जिले और 
सिलद॒ट जिला छोड़कर समस्त आसाम जिसमें हिन्दू बहुमत दै, 
चुन प्रान्तों से अलग कर देने से मिश्रित-राज्य ( (१009080० 
50006 ) के चजाय वहाँ एकतस्वीय ( (4070927008 ) 
मुसलिम राज्य बनाना पूर्णतया सम्भव है। अब सब से मध्ख- 
पूर्ण प्रश्न॑ यह रद्द जाता दे कि क्‍या मुंसल्मान पंजाब च वच्नाल 
के सीमापरिदर्तन को - ख्ीकार कर लेंगे | यदि मुसलमान इस 
पर आपत्ति करते हैँ तो उन्हें पाललम हो जाना चाहिये कि जिस 
आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर वे मुसलमानों के . लिये 
पाकिस्तान की साँग करते हैं, उस्ती आधार पंर वहाँ के हिन्दुओं 
को आत्मनिर्णय का अधिकार न देना उस सिद्धान्त कीही अन्‍्त्यप्रि 
कर देना दै। किसी *ी हाहूत में मुसलमानों को हिन्द, त्रहुल' 
प्रदेशों पर बिना उसकी ब्चछा के जबरदस्ती हकूमत करने का' 
अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि मुसलमान वर्तमान 
प्रान्तों के आधार पर पाकिस्तान बनाने की ज़िद करते हैं, तो' 
उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि जो द्विन्द आज पाकिस्तान 
के सवाल पर चुले दिमारा से सोचते हैं, और उसके आओचित्य 


'[ ४५ ) 

को सख्ीकार करते हैं, वे भी उसके खिलाफ हो जावबेंगे। और 
यदि मुसल्िम-लीग को यह रूयाल हो कि पह हिन्दुओं के उचित 
अधिकारों का अनादर कर, उन्हें डराकर, श्रथवा अंग्रेजों की 
मदद से पाकिस्तान हासिल कर सकती दै तो यह उसका भ्रम दै। 
मुसलिम राज्य में हिन्द बहुल प्रदेशों का मिलाया जाना, हिन्दुओं 
द्वारा क्रिसी प्रकार भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिये 
यदि मुसलिम-लीग वस्तुतः पाकिस्तान लेना चाहती है, तो उसे 
यह बात अच्छी तरह समम लेनी चाहिये । 


पाकिस्तान के विपक्ष में एक युक्ति यह भी दी जाती है कि 
डससे भारत की सुरक्षा खतरे म॑ पड़ जाती द्वै। सुरक्षा का प्रश्न 
चस्तुतः अत्यन्त महस्त्वपृर्ण है । हिन्दुओं का कहना द्वै कि पाकि- 
स्तान हिन्दुस्तान को प्राकृतिक और बेज्ञानिक सीमा से बश्चित 
कर हिन्दुस्तान की सुरक्षा को कमज़ोर बना देता है परन्तु 
तनिक भी विचार करने पर हिन्दुओं का यह भय निराधार 
मालूम होता है। बाध्तव में किसी विशेष सीमा को सुरक्षित 
मानना निरथंक है , क्‍योंकि आज की दुनियाँ में भोगोलिक 
परिस्थितियां युद्ध की निर्णायक्र नहीं हैं। आधुनिक युद्धकला ने 
प्राकृतिक सीमाओं के प्राचीन सहरव को सर्वचधा नष्ट कर दिया 
है। बड़े घड़े पहाड़, चौड़ी नदियाँ, सहासागर ब विस्तृत रेगि- 
स्तान किसी प्रदेश की रक्षा करने में श्रव ज़रा भी सहायक 
सिद्ध नहीं होते । प्राकृतिक सीमा से रहित राष्ट्रों के लिये अब 
इ्स कसी को पूरा करना सर्वंधा सम्भव द्वे। ऐसे शक्तिशाली 


[ #६ ] 

'शष्ट्रों की कमी नहीं है, जिनकी प्राकृतिक सीमाये .नहीं.दें; 
उन्होंने ऋत्रिम किलेबन्दी छ्वरा उस कमी को पूरा कर लिया दै, 
जो कि प्राकृतिक सीमा की तुलना में वाह्य-आक्रमणों को रोकने 
में कहीं अधिक समथ हैं । कोई कारण नहीं कि हिन्दू भी अन्य 
देशों की भाँति ऐसा न कर सकेंगे ? भारतवर्ष को केवल 
पश्चिमोत्तर से ही आक्रमण का भय नहीं उस पर समुद्र की ओर 
'से भी आक्रमण हो सकता दै, इसलिये समुचित आशिक साधनों 
के होते हुए हिन्दुओं को प्राकृतिक सीमा न होने से डरना न 
चाहिये, क्योंकि बतंमान युग में प्राकृतिक सीमा से. अधिक 
महत्वपूर्ण प्रभ किसी देश के आर्थिक साधनों का दै। आर्थिक 
साधनों पर विचार करते हुए निम्न तथ्यों पर ध्यान देना आव- 
श्यक द्वैः- (डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के अनुसार वर्तमान त्रिटिश भारत 
के ६२% उद्योग घन्धे हिन्दुस्तान में, और ७% पाकिस्तान में 
रद्द जायेंगे। हिन्दुस्तान की खनिजात्मक सम्पत्ति ६४% होगी 
जब कि पाकिस्तान की ५४% रह जायेगी। डा० अम्बेडकर ने 
हिसाब लगाकर बताया दे कि जब हिन्दुस्तान की राजकीय आय 


१२० करोड़ रुपये है तब पाकिस्तान की केबल ३६ करोड़ रुपये 
होती दे । 


इसमें कोई शक्क नहीं रह जाता कि हिन्दुस्तान आर्थिक 
ट्॒टव से अत्यन्त सम्पन्न ओर शक्तिशाली होगा, इसके अतिरिक्त 
दुस्तान क्षेत्रफल आंर आबादी के लिहाज से भी पश्याप्त वड़ा 


पइंण्टिया डिवाइडेड 


श॥ 
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होगा, जब कि पाकिस्तान बहुत कमजोर । असल में सुरक्षा की " 
जिन्ता तो पाकिस्तान को होनी चाहिये हिन्दुस्तान को नहीं । 


किसी देश की सुरक्षा आधिक साधनों से भी अ्रधिक उसे 
प्राप्त रशस्त्र सेना की राजभक्ति पर निर्भर करती दे। बतंमान 
भारतीय सेना की कुछ विशेषतायें हैं। श्री चौधरी ने बढ़ी 
प्रमाणिकता से दर्शाया द्वै कि हिन्दुस्तानी फोज में पंजाब ओर 
सीमाप्रान्त के मुसलमानों का अनुपात निरन्तर बदुता जा रहा 
है। फौज में उनकी संख्या लगभग ६०%, द्वै। भारतीय सेना 
में मुसलमानों के प्रभुत्व का एक मात्र कारण भअद्जरेज शासकों 
की मत्ती-नीति ( 0०८०एं०४०वशा ९०४८७ ) है । १८४७ के 
खातन्त््य सद्नष ने अड्जररेजों की आँखें खोल दीं। ग़दर के बाद 
उन्हें अपनी भर्ती-नीति में आमृलचूल परिवर्तन करना पड़ा। 
उन लोगों को फोज में भर्ती किया जान लगा जिन्होंने कि गदर 
को दबान मेंछड्रेजों की सहायता की थी। प्रिटिश-भक्त सम्प्रदायों 
को लड़ने के योग्य चताया गया अ,२ जिन वर्गों की राजभक्ति 
सन्देटास्पद थी उनके लिये सेदा-प्रवेश के द्वार सदा के लिये बन्द 
कर दिये गये | उन्हें न भर्ती ऋरन का यह दलील दी गई कि वह 
लड़ने के अयोग्य है, अर्सालयत यह थे. कि "हू वही बहादुर और 
लड़ाका लोग थे जो अपनी ख्तनन्‍्त्रता के लिये अद्डजरजों के विरुद्ध 
लड़े थे । २०वीं सदी के प्रारम्भ से मुसलमान 'अइ्करेजों की शोर 
भुकने लगे। हिन्दुओं ने काँप्रस द्वारा राजनैतिक आन्दोलन 
का सृद्रतत किया अतः इस नद्ीन राष्ट्रीय चेतना को क्षीण 


[ श्८ |] 

करने के ज्ञिये दिन प्रति दिन फोज में मुसलमानों की संख्या 
बढ़ाई गई । 

जपयु क्त विवेधना से स्पष्ट है कि भारतवर्ष को अपनी सुरक्षा 
के लिये पंजाब और सीमाप्रान्त के मुसलमानों पर निर्भर रहना 
होगा। इसका का अथ यह है कि विदेशी आक्रमण से भारत की 
रक्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पंजाव और सीमा4नन्‍्त के शुघ््षमानों 
पर है। उन्हें हमने हमने अपना रक्षक बनाया है। यह बात वहां 
के मुसलमान भी अच्छी तरह अनुभव करते हैं। 


आज हिन्दुओं द्वारा पाकिस्तान का विरोध होने पर 
मुसलमान हिन्दुओं को अपना शत्रु समभने लगे हैँ | तो क्या वह 
हमले की नाजुक घड़ी में यह मुस्लिम सेना संयुक्त मारत की रक्षा 
करेगी १ क्या असंतुष्ट द्वारपालों से द्वाग्स्का की आशा की 
जासकती है ९ क्‍या हिन्दुओं से विक्षुब्ध, ऋद्ध और असन्तुष्ट 
मुसलमान विदेशों आक्रमणका स्यों स लड़ने के बज्ञाय विदेशियों 
के प्रवेश के लिये; उनके स्वागत में भारतबप के दरवाजे न खोल 
देंगे ? कया यह असम्भव नहीं है कि हिन्दुओं को अपना शत्रु 
सममने वाले मुसलमान अपदी स्वतन्त्रता कलिये किसी विदेशी गष्ट्र 
का भारतवप पर आक्रमण के लिय आसन्त्रित करें ? हिन्दुओं 
को इन तकलीफदेह सवालों का जबाव देना होगा। अगर 
अफगानिस्तान अन्य मुसलमान राज्यों से मिल कर भारतबप पर 
हमला करें तो इस समय सुम्लिसम सेना का क्‍या आचरण होगा ? 
क्या वह सेना उस सरकार के छिये रड्टेंगी जिस वह हिन्दुओं की 


सग्कार समभती है १ कया यह सम्भावना नहीं की जासकती कि 
-डस समय मुसलमान अपने मज़हवी जज्घात में नहीं वह जायेगे ९ 
अतः क्या ऐसी रुना पर भरोसा किया जासकता है ? कोई भी 
यथार्थवादी इसका यही उत्तर देगा कि असन्तुष्ट मुसलमानों का 
आक्रमणका रयों से सिलजाना सर्वथा स्वाभाविक है। १६१६ के 
खिलाफत आन्दोलन के समय (यद्यपि तब हिंदू मुसलमानों में मेल 
था) भारतीय मुसलमानों द्वाता अफगानिस्तान के अमीर को 
भारत पर प्ाक्रमश करने के लिये आमन्त्रित ऋरना इसका प्रबल 
प्रमाण है। सशस्त्र सेना के अलावा बतमान य॒ग में वैज्ञानिक 
आविष्कारों द्वारा नये २ शास्त्रों ओर युद्ध साधनों के निर्माण का 
किसी देश की सुरक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण ध्थान है परन्तु भयदुर 
शस्त्रों से भी महत्वपूर्ण चीज़ उन शछ्त्रों के ग्हस्य को गुप्त रखना 
है। नात्सी ज्मनी की पराजय का एऋ बड़ा कारण यह भी था कि 
वह अपने परमाणु परीक्षणों के रहस्यों को श॒ुप्त न रख सका । इस- 
के रहस्य-उद्घाटन का भय जमनी के असन्तुष्ट यहूदी बेज्ञानिकों 
को है। 


खतन्त्र भारत में भी नद्दीन शब्जों के आविप्कार होंगे। 
तब क्‍या यह अरूस्मब दे कि उसकः अमन्तुष्ट मुसलमान बैज्ञा- 
निक देश के साथ विश्वालघात न करें ९ यदि राजनेतिक हृष्टि 
से भारत एक रहता है और मुस्ललमानों तो उनकी इच्छा के 
+रद्ध उसमें रहना पड़ता ६ तथा पाकिस्तान श्वाया जायृत प्रधक 
राष्ट्र क। धा-ना इनमें कायम रहती दे तो सुरक्षा को दृष्टि से 
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_ ओरेत अत्यन्त कमजोर होगा, जब हम पूरी रियायतें देकर 
: 'मुसलसानों को सन्तुष्ट नहीं कर पाते और मुसलमानों को अपने 
साथ रहने के लिये विवश करते हूँ तो मुसलमान हमारे देश में 
एक असन्तुष्ट अचल अल्पसंख्या के रूप में रह जाते हैं। यह 
श्रसन्तुष्ठ और शक्तिशाली अल्पसंख्या राष्ट्रों थी रक्षा के लिये 
कितनी घातक द्वोती दे यह वात गत महायुद्ध से पहले के योरु- 
पीय देशों विशेषतः तुर्की के उद्ादरणों से स्पष्ट हो जाती दे । 
जर्मनी, पीलेण्ड ओर जेैकोस्तोवाकिया आदि देशों को उनकी 
असन्तुष्ट प्रबल जमेन अल्पराख्या के कारण ही उन्हें पादाक्रान्त 
करने में सफल दो सका। भारतवर्ष में भी असन्तुष्ट मुसलमान 
अल्पसंस्या किसी समय विभीषण दल का कार्य करके देश की 
सुरक्षा को खतरे में डाल सकती दै। 

अब यह हिन्दुओं को सोचना दे कि उनके लिये क्या हितकर 

है, अखण्ड और भअसुरक्तित भारत अथवा खण्डित परन्तु 
सुरक्षित और स्वृतन्त्र भारत १ वास्तव में हिन्दुओं का कल्याण 
इसी में दे कि वह भारत के विभाजन की माँग खोकार फरलें 
ताकि बह हिन्दुस्तान की सुरक्षा कर सकें ; उलकी खतन्त्रता को 
कायम रख सके। हिन्दुओं के लिये मुसलमानों अलग कर देना 
श्रच्छा दे वनिस्वत उन्हें जबदस्ती साथ रख अपने विरुद्ध 
रखना । यदि मुसलमान पाकिस्तान की माँग न सा.ने के कारण 
( जिससे कि मुसलमानों का ही नुक्रसान दे ) द्विन्दुओं को अपना 


शत्रु सममते हूँ त्तो हिन्दुओं का क्‍या यह बुद्धिमानी दे कि वह 
एकता के जनून भ॑ उस टुकराद ९ 
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पाकिस्तान का विरोध विभिन्न ब्ग विभिन्न दृष्टिकोणों से 
करते हैं। हिन्दू महासभा भारत की एकता की दुह्ाई देती हुई 
पाकिस्तान के विरोध सें अखंड-हिन्दुस्तान का नारा बुलन्द करती 
है। उनवी अखण्डता का यह दावा ऐतिहासिक दृष्टि से बिल- 
कुल ग़लत द्वै। तथाहथित अखएड-हिन्दुस्तान की राजनैतिक 
सीमाये सदेव ५रिबर्तित होती रही हैं। किसी समय उसमें 
अफशानिस्तान सम्मिलित था किन्तु आज वह हिन्दुस्तान का 
हिस्मा नहीं दे । सांस्कृतिक दृष्टि से सध्य एशिया बम, स्याम, 
समलाया, हिन्द्रचीन, अ्रमाम और मिहल ”खरूड-भारत के हो 
अद्ग हैं । यदि भारतवर्ष बी अखरडता इन देशों के प्रथक 
रहने से खण्डित नही होती ती 5ह सिन्‍्घ, पंजाब, सीमाप्रान्त 
ओर बल्नाल के अलग होने से भी खण्डित नहीं होगी। हिन्दृ- 
संस्क्रत अजर, अमर ओर साथभोम दै । उसे प्रादेशिक 
सीमाओं में बाँधना उसके लाथ घोर अन्याय करना है। यदि 
हम कट्टर हिन्दू-ह॒ष्ट3ण से सोच तो हमें ज्ञात होगा कि हिन्दू: 
हितों का रक्षा पाकिस्तान द्वारा दही हो सकती है। अखर्ड-भारत 
में पंजाब आ- सीमाप्रान्त के मुसलमानों को सेना में ६०५ 
स्थान मिले हैँ । +िभाजन के बाद उनका हिन्दुस्तान की सना से 
नन्‍्वन्धर-5जछद हो जावेगा तब उनके सब रिक्त स्थान हिन्दुओं 
फो ही प्राप्त होंगे। इस भाँति तब्र हिन्दू नदृत्व में हिन्दू-सेना 
का निर्माण हो सकेगा । 


अखएड भारत में सरकारी नाकर्यों में मुसलमानों के 


[ दश ॥ 


' लिये हिन्दुओं की तुलना में साघारणतया अयोग्य होते हुए भी 
२४॥ स्थान मुसलमानों के लिये सुग्ज्षित हैं। विभाजन के बाद 
सरकारी नोररियों में उनका अनुपात बहुत नगण्य रह जायेगा। 

अखण्ड-भारत में मुसलमानों को केन्द्रीय घारा-सभा में लग- 
भग हिन्दुओं के समान स्थान प्राप्त हैं। विभाजन के बाद 
मुसलमानों के विशेषाधिकार तो समाप्त हो ही जायेंगे बल्कि उस 
समय हिन्दुस्तान संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात करने में 
खतन्‍न्र होगा। फिर भी यदि यह मान लिया जाय कि मुसल- 
मानों को अपनी जन-संख्या के आधार पर धारा-सभाक्रों में 
प्रतिनिधित्व दियाजायगातव भी यदि आज उन्हें ३३॥"५स्थान मिले 
हूं तो पाकिस्तान के बाद उनका अनुपात १७॥% ही रह जावेगा। 


राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान खीकार करना लाभकर 
है। बतंमान समय में पाकिस्तान की माँग खीकार न करने से 
हिन्दू -मुसलिस चेमनस्य की जो खाई दिनों-दिन बढ़ती चली जा 
रद्दी है, वह पट जायगी | इस समय देश का वातावरण साम्प्र- 
दायिक दह्ें की तनातनी से विश्ल्थ हो उठा है; बह सच्था 
शान्त हो ज्ञायगा । तब हिन्दू-मुसलमान एक दुसरे को सन्देह 
की टांप्ट स देखना छोड़ देंगे। यह कहने की आवश्यकता 'नहीं 
कि यह शान्त वातावरण देश की उन्नति और प्रगति में कितना 
अधिक सहायक सिद्ध होगा। इस समय हमारी सारी शक्तियाँ 
साम्प्रदायिक-दड्ों को शान्त छरने में क्गी हुई हँ। हमारे देश 
की सब से सक्ृतन विभृति चद्माल के भय-अस्त एवं सास््रदायिक 
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भावना से विक्षुब्ध और पीड़ित प्रदेशों में इस दृद्धाउस्था में 
अपने यहुमूल्य समय का अपव्यय कर रही द्वै4 सास्प्रदायिक्र 
संमस्या के शान्त होने पर यह बविभूति तथा देश के अन्य कर्े- 
रः + + के 
घार भारतबषे को सांस्कृतिक, सामाजिक आशिक अर रजने- 
तिऊ दृष्टि से समुन्नत कर सकंगे। 


किसी भी स्थायी सरकार के लिये यह ज़रूरी हे कि उसके 
नागरिकों में परस्पर सहयोग सदूभाव ओर एकता हो। 
भारतवप में हिन्दू ओर मुसलमानों में एकता स्थापित करने के 
सब प्रयत्न असफल हुये & | हिन्दू और मुस्लिम एकता का 
विचार मृगसरीचिका के समान दे और अब उस छोड़ देना ही 
चेहतर ६ क्योंकि इस दिशा में सदा हिन्दुओं के सब प्रयत्न 
निरथंक और दुखानत ही साबित हुए हैं। 

यदि किसी भारतछासी से पूछा जाय कि तुम्हारे हृदय नें 
अपन देश के लिये अधिक स अधिक क्या आकांक्षा है १ इस में 
कोई सनन्‍्देह नहीं कि एक सच्चा भारतीय जिसे अपने देश 
पर गव दे उस ५श्न का यही उत्तर देगा'अखंड और स्व॒तन्त्र भारत 
मरा आदर्श है, लकिन जबतक यह आदशे हिन्दू और मुसलमान 
दोनों के हारा मंजूर नदीीं किया जाता तव तक यह आदर्श केवल 
हमारी शुभकामना को ही प्रकट कर सकता द्व। यह कभी 
यथधाथ रूप घारण नहीं कर सकता । 

फिर भी यदि हमन अखंडता 
विरोधी जातियों को एक विधान 


पु 


आदरश में दो परस्पर 
गी दि 


क्र 
में ज़कड़ भी दिया त। 


[ दइष्ट -ु 
-“बैंह विधान कितने दिन चलन संकेगा ? आज्न प्रत्येक सुसलभान 
पाकिस्तान में ही अपनी सुक्ति समकता है | सुललमान को पाकिस्तान 
न देने का मंतेतबं होगा, तीसरी पार्दी को कायम रखना और 
परतनंत्र रहना । “यदि हिन्दुओं ने पाकिम्तान के विरोध का 
निश्चय ही कर लिया है तो मसंलमानों ने भी इस वातका निश्चय 
कर लिया हैं कि किसी एक केन्द्रीय सरकार को न चलने देंगे चाहे 
इसके कारण भारतवर्ष को सदा के लिये गुलाम रहना पढ़े, यह 
है मुस्लिम मनोवृत्ति, इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दू और 
मुसलमानो' के स्वतन्त्रता के स्वप्न पूरे न हो गे । उन्हें पूरे करने 
का एक ही उपाय है कि मुसलमानो' को अपने भाग्य निरय में 
स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय। इसका परिणाम होगा भारतवष का 
विभाजन | यहा एक हल है जिससे मुसलमानों के दिलों से 
हिन्दुओं और हिन्दुओं क दिलोंसे मुसलमानों का भय दूर होखकेगा 
ओर इस भांति दोनों जातियां शांतिपृवक अपना विकासकर सकेंगी । 
हमारे सामन अब तीन विकल्प दें--१ अखण्ड ओर पर- 
तन्‍्त्र भारत, २ खतन्‍त्र पर खण्डित भारत, ३ अन्तिम पिकल्प 
दै जिससे आप मुसलमानों को सन्टुष्ट कर सकते दें--मुसलमानों 
को धारा-सभा, कार्यक्रारिणी ओर नोकरियों में ५०% हिस्सा 
देना किन्तु इस मूल्य पर भाग्त को अखण्ड रखना हिन्दुओं के 
लिये अत्यन्त अद्दितकर, शर्मनाक और कायरतापूर्ण होगा। इससे 
यह लास दर्जे अच्छा हैं फि हिन्दू इस अखण्डता के मिगक्क में 
अपनी श आत्महत्या के श्रयत्नों को छोड़ दें और भारतवर्ष को दो 


[ ६५ ] 
खतन्त्र राज्यों में विभक्त हो जाने दें। यही एक उपाय है जिससे 
हिन्द, अपनी संस्कृति और साहिद्य, धर्म ओर दर्शन, विज्ञान 
ओर कला का विकास कर सकेंगे , और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में हिन्दुस्तान प्रमुख स्थान ग्रहण कर सकेगा। हिन्दुस्तान 
की अखण्डता से प्यारी हमें उसकी खतन्त्रता होनी चाहिये ।- - , 


स्वृतन्ज्ता 


स्वतन्त्रता राष्ट्र का प्राण है। यही उसकी गरीबी, अशिक्षा, रोग: 
दासता और सामाजिक फुरीतियों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। 
आज हम पराधीन हैं; यही हमारे पतन का कारण है। स्वतंत्रता 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यदि जिटिश सरकार हमारी स्वतंत्रता के 
मांग में किसी प्रकार की रुकबट डालती है; स्वतंत्र भारत के शासन 
विधान को मानने से इनकार करती है उस समय भारतीय जनठाका 
वया कत व्य शेप रह जाता है ? इरूका उत्तर भारत के तरुण नेता श्री 
जयप्रकाश नारायण के शब्दों में यों दिया जा सकता है “यदि ब्रिटिश 
सरकार ने विधान परिषद के निश्चयों को स्वीकार न किया तो फिर 
भारत के पास स्वतंत्रता के लिये लड़ने के सिवाय अन्य कोई चारा 
नहीं | यदि यह खतंत्रता संग्राम छिड़ना आवश्यक हुआ तो इसमें 
इस देश का हर एक देशवासी अपने प्राणों की बाजी लग। देगा 
छोर यह निश्चय पृषक कहा जा सकता है कि विजय हमारी ही होगी; 
उसी दिन ४० कोटि भारतीयों की चिरकाल पापित, आगसोंक्ायें पूर्ण 


